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 ag  चोट  सभी  यूनिवर्सिटियों  में  हैं,
 कसी  एक  में  नहीं  है  1  विदेशों  में  भी

 यूनिवर्सिटीज  हैं,  जापान  में  और  प्राय
 पश्चिमी  देशों  में,  मैं  उन  के  ताम  नहीं  लेना

 चाहता--किस  तरह  से  एक  प्रोफेसर  जीवन
 भर  जिस  काम  में  लग  गया,  उसी  में  रहता  है
 झोर  अपने  स्कालर्स  के  साथ  रिसर्च  करता
 है  और  कराता  है  ब्रोकर  कभी  भी  किसी
 लालच वश  दूसरी  जगह  नहीं  जाता  I
 लेकिन  हमारे  यहां  तो  स्थिति  बिल्कुल
 विपरीत  है।  मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  जी
 इस  तरफ़  ध्यान  दें  ।

 सभापति  महोदय  :  इस  विषय  पर
 बहस  बाद  में  जारी  रखेंगे  ।  इस  वक्‍त
 डिस्कशन-प्रण्डररूल  93  47  ।  श्री  मधु
 लिमये  |

 45.59  hrs.

 DISCUSSION  RE  REPORTS  OF
 TARIFF  COMMISSION

 भी  मधु  लिये  (बांका  )  :  सभापति
 महोदय,  क्या  इस  का  कुछ  समय  बढ़ायेंगे-
 यह  बहुत  बड़ा  विषय  हैं  और  कई  सदस्यों
 ने  कहा  है  कि  वे  इस  में  हिस्सा  लेंगे  ।

 सभापति  महोदय  :  इस  की  आवश्यकता
 नहीं  हैँ

 at  सु  लिमये  :  सभापति  महोदय,
 आप  को  याद  होगा  कि  जिन  टैरिफ  कमीशन
 की  रिपोर्टस  पर  आज  हम  बहस  कर  रहे  हैं,
 उन  को  इस  सरकार  ने  वर्षों  तक  दबा  रखा
 था।  इस  में  न  सिर्फ  कानून  की  अवहेलना
 इन्होंने  की  बल्कि  इस  लोक  सभा  का  भी
 अपमान  किया  था  |

 6.00  hrs.

 (Sutr  N.  K.  P.  Satve  in  the  Chair)

 टैरिफ  कमीशन  की  रिपोर्ट  प्रकाशित
 न  होने  के  कारण  कृत्रिम  धागे  का  दाम
 लगातार  बढ़ता  गया  कौर  उसमें  इनके  पहले
 जो  मन्त्री  विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  थे,
 जिनके  मंत्रालय  को  मैं  भ्रष्टाचार  सम्राट  की
 उपाधि  देना  चाहता  हूं  क्योंकि  सागर  सपाट
 जिस  तरह  से  तेल  की  खोज  करता  है,  भूतपूर्व
 मंत्री  श्री  ललित  नारायण  मिश्र  के  नेतृत्व  में
 इस  मंत्रालय  में  भ्रष्टाचार  की खोज  का  काम
 बड़े  पैमाने  पर  चलता  था।  इसी  सिलसिले
 में  मंत्री  जी  को  माफी  भी  मांगती  पड़ी
 हालांकि  पाप  किया  उन्होंने  था  कौर  माफी
 मांगी  श्री  देवी  प्रसाद  चट्टोपाध्याय  जी  ने  ।
 मंत्री  बनने  का  जो  एक  फायदा  है  वह  यह  भी
 है  कि  माफी  मांगने  के  बड़े  मौके  मित्र  जाते
 हैं।  तो  कुछ  समय  के  लिए  इत  रिपोर्ट्स
 के  प्रकाशन  के  बाद  दामों  में  कुछ  उतार  कराया
 लेकिन  यह  बात  बिल्कुल  तात्कालिक  साबित
 हुई  क्‍योंकि  जब  मंत्रालय  की  ग्र कर्म  प्रति  को
 बड़े  पूंजीपतियों  ने  देखा  तो  उनका  हौसला
 बढ़  गया  और  उन्होंने  जुलाई,  ग्रस्त  के
 बाद  दामों  को  बड़ी  तेज़ी  से  बढ़ाना  शुरू  कर
 दिया  1  इस  मंत्रालय  की  पहले  से  जो  बुनकर
 लोग  हैं  शौर  जो  धागा  पैदा  करने  बाजों
 बड़ी  कम्पनी  वाले  हैं  उसके  बीच  में  एक
 स्वेच्छा  से  करार  हो  गया--वोलेंटरि
 एग्रीमेंन्ट्स,  शौर  उनमें  यह  तप  हुजरा  कि
 75  प्रतिशत  पैदावार  विवादित  प्रौर  जिसके

 ऊपर  सहमति  हुई  उन  दामों  में  बुनकरों  के
 बीच  में  बाटी  जायेगी  कौर  25  प्रतिशत
 पैदावार  खुले  बाजार  में  जो  दान  उनको
 मिलेगा  उस  पर  वे  बेचेंगे।  लेकिन  75
 प्रतिशत  वास्तव  में  वे  उनको  बे  चले  हैं  या  नहीं,
 इसके  ऊपर  सेन्ट्रल  नायलान  कमेटी  का  कोई
 नियन्त्रण  नहीं  है।  मेरी  जानकारी  के

 भ्रनुसार  75  प्रतिशत  नहीं,  सिके  60  प्रतिगत
 धागा,  जो  स्वेच्छा  से  दाम  निर्धारित  किये
 गये  हैं  उन  पर  बेचा  जाता  है  कौर  बाकी
 40  प्रतिशत  मनमाने  ढंग  से  बेचा  जा

 रहा  है।
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 [  श्री  मधु  लिमये  ]

 मैं  कुछ  आंकड़े  देना  चाहता  हूं  जिससे
 पता  चलेगा  कि  स्वेच्छा  वाले  दाम,  निर्धारित
 “दाम  और  वास्तविक  दामों  में  कितना  अन्तर
 :हो  गया  ।  20  डेनियर  का  जो  धागा  है
 “जिसका  दाम  तय  हो  गया  74  रु०  85  पैसे,
 'सितम्बर  में  उसका  दाम  हो  गया  200
 रु०,  अक्तूबर  में  83  रु०  और  नवम्बर
 ‘H83%0l  40  डेनियल  का  जो  दाम
 था  वह  66  रु०  75  पैसे  माना  गया  था

 “लेकिन  सितम्बर  में  उसका  दाम  चल  रहा  था
 .382  रु०,  अक्तूबर  में  75  %  और

 'नवम्बर  में  78  रु० ।  «00  डेनियल
 “का  जो  धागा  है  उसका  दाम  निश्चित  हुमा
 :था  60  रु०  85  पैसे  लेकिन  सितम्बर  में
 उसका  दाम  था  I30  र०,  अक्तूबर  में  दाम
 था  i30  to  और  नवम्बर  में  भी  दाम  था
 330  रु०  |

 इनकी  नीतियों  के  चलते  i96-72
 में  4-5  बड़ी  कम्पनियों  को  i7  करोड़
 रुपये  ग्रास  मुनाफा  हुआ  श्र  अगर  उनका
 काले  बाजार  का  भी  मुनाफा  जोड़ा  जाये

 सो  उसमें  20  करोड़  आपको  और  जोड़ना
 पड़ेगा  जिस  पर  कि  इन  लोगों  ने  कोई  टैक्स
 नहीं  दिया  है।  यह  जो  वालेन्टरी  एग्रीमेंट
 है  इसमें  यह  तय  हुजरा  था  कि  जो  दो  तीन
 कम्पनियां  हैं  जो  इस  एग्रीमेंट  में  नहीं  शाई
 थीं  उनको  भी  लाया  जायेगा  लेकिन  आश्चर्य
 की  बात  है  कि  शब  तक  इन  कम्पनियों  के
 ऊपर  यह  स्वेच्छा  का  करार  लादने  का  या
 उनको  मनवाने  का  कोई  प्रयास  नहीं  हुआ  |

 स्वेच्छा  वाले  करार  में  यह  लिखा  प्रा
 तथा  :

 “The  parties  to  this  agreement
 have  been  assured  by  the  authorities
 that  all  effective  steps  woold  be

 taken  by  them  so  as  to  compel  the
 nylon  spinners  who  are  not  signato-
 tries  to  this  agreement  to  joint  the
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 agreement,  In  case,  however,  this
 does  not  bear  any  fruit,  the  parties
 to  this  agreement  shall  again  repre-
 sent  to  the  authorities  that  the
 following  nylon  spinners  who  are
 not  parties  to  this  agreement  should
 also  be  compelled  to  join  the  agree-
 ment.  This  would  also  be  done
 when  any  new  nylon  spinner  goes
 into  commercial  production  during
 the  period  this  agreement  is  in
 force,

 i.  Century  Enka
 2.  Shree  Synthetics
 3.  Stretchlon.

 सेंचुरी  एनका  बिड़ला  की  कम्पनी  है
 ओर  श्री  सिंथेटिक्स,  झगर  मैं  गलती  नहीं  करता
 तो  बांगड़  ग्रुप  की  कम्पनी  है।  तो  यह  तीनों
 कम्पनियां  अ्रपनी  पूरी  पैदावार,  जो  दाम

 खुले  बाज़ार  में  मिल  रहा  है  उस  दाम  पर
 अपने  पूरे  उत्पादन  को  बेच  रही  हैं  कौर  यह
 मंत्री  महोदय  एकदम  हताश,  निराशा  शर
 असहाय  नहो  कर  मेरी  ओर  देख  रहे  हैं  ।

 (व्यवधान)  तो  क्या  किया,  इन  लोगों  को  क्यो
 छोड़ा  ?

 अब  रेयान  की  तरफ  आयें  ।  केवल
 रेयान  से  जो  धागा  बनता  है  उसका  अनुपात
 फिलहाल  बहुत  ज्यादा  है  कौर  रेयान  के  बारे
 में  यह  जो  बिड़ला  की  कम्पनियां  हैं  वह
 तकरीबन  75  प्रतिशत  उत्पादन  पर  हावी  हैं  ।
 उसी  तरह  इनके  बारे  में  भी  यानी
 रेयान  धागा  के  बारे  में  भी  एक  स्वेच्छा
 वाला  समझौता  हुआ  था  जिसकी  तहत
 यह  तय  हुआ  था  कि  60  प्रतिशत,  जो  निर्धन-
 रित  दाम  हैं  उस  पर  बेचा  जायेगा  और
 40  प्रतिशत  खुले  बाज़ार  में  बेचा  जायेगा  ।
 रेयान  के  धागे  के  बारे  में  भी  निर्धारित  दाम  शौर
 वास्तविक  दाम  में  बहुत  ज्यादा  अन्तर  है  ।
 75  डेनियल  का  जो  धागा  है  उसका  दाम

 साढ़े  2]  ०»  तय  हुआ झा  था  लेकिन  मार्च
 में  उसका  दाम  था  30  रु०  86  पैसे,  मई
 में  दाम  था  37  रु०  6  पैसे  और  ग्रक्तूबर  में  दाम
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 हो  गया  67  ह्०  24  पैसे  यानी  तीन  गुने  से  भी
 अधिक  हो  गधा  i20  डेनियल  का  जो  धागा

 है  उत्तका  दाम  तब हु प्रा  था  4  रू०  35  पैसे
 मान  में  उसका  दाम  था  21  रु०  36  पैसे,
 मई  में  दाम  हो  गया  25  र०  35  पैसे
 और  अक्तूबर  में  दाम  इतने  ऊंचे  हो  गये कि
 55  रु०  67  पैसे  पर  जा  पहुंचे  ।

 टैरिफ  कमीशन  की  जो  रिपोर्ट  शब
 आपके  सामने  है  यदि  इनको  पढ़ा  जायेगा
 तो  यह  कोई  क्रान्तिकारी  रिपोर्ट  नहीं  है  और
 किसी  को  भो  इन  रिपोर्टों  को गीता  मानकर
 नहीं  चलना  चाहिए  क्योंकि  टैरिफ  कमीशन
 के  जो  सदस्य  हैं  उनके  ऊपर  भी  तरह  तरह  के
 प्रभाव  पाया  करते  हैं,  यह  बात  हम  लोगों
 को  समस  लेनो  चाहिए।  फिर  भी  टैरिफ
 परमिशन  ने  यह  कहा  कि  तत्काल  पैदावार
 बढ़ाने  के  लिए  जहां  वर्तमान  यूनिट्स  का
 “विस्तार  ग्रावश्यक  हो  जायेगा,  तीन  चार
 गिने  यूजोततियरों  के  हाय  में  सारा  उत्पादन
 न  चला  जाये  उसके  लिए  टैरिफ  कमीशन
 ने  भो  कहा  या  कि  कुठ  यूनिट्स  कुछ
 'प्लांट्स  हम  लोगों  को  या  तो  सार्वजनिक
 क्षेत्र  में,  या  सरकारी  क्षेत्र  में  या  इन्होंने
 अभी  जो  ज्वाइन्ट  सेक्टर  वर्ग रह  शुरू  किया
 है  उसमें  चलने  चाहिए।  लेकिन  श्राश्चये
 की  बात  है  कि  जो  विंमान  कम्पनियां  हैं,
 रेयान  में  जैसे  विलास  हैं,  नायलान  में
 बिड़ला,  जे०  केज  और  मोदी  हैं--

 'क्या  कर  रहे  हैं  यह  लोग  ?  विक्रांत  स्टेपल
 फाइवर  में  बिड़ला  को  जो  ग्वालियर  रेयान
 नाम  की  कम् पतो  है,  जो  सबसे  बड़ो  उत्पादक
 है  उन्होंने  अपनी  पैदावार  की  शक्ति
 को  तीन  गुने  से  लेकर  चार  गुने  तक  बढ़ाया
 है--ऐसा  निष्कर्ष  स्वयं  टैरिफ  कमीशन
 का  है।  रेयान  जिसका  सम्बन्ध  टायर  के
 उत्पादन  से  अता  है,  नायलान  कार्ड  और
 रेयान  कार्ड,  आजकल  टायर  की  जो
 लिस्टेड  प्राईस  होती  है  उससे  दुगन  से  भ्र धिक

 22I5  LS—10.
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 यानी  अगर  हजार  दाम  है  दो  दो  हजार  पर
 बिक  रहा  है,  मगर  900  रुपया  दाम  है
 तो  is00c%  बिक  रहा  है।  इस  तरह  की
 टायर  की  हालत  है  ।  शरीर  टायर  कार्ड
 में  टैरिफ  कमीशन  ने  कहा  है  कि  सभी
 उत्पादन  की  जो  शक्ति  है  वह  50  प्रतिशत
 अकले  बिड़लाज़  के  हाथ  में  है  ।

 सभापति  महोदय,  जे०  के०  को  लाइसेंस
 दिया  गया  था  नाइलोन  स्टेपल  फ़ाइवर
 बनाने  के  लिए।  लेकिन  हो  क्या  रहा  है  ?

 उन्होंने  गैर-कानूनी  ढंग  से  अपने  कोटा  के
 कारखाने  में  पॉलिएस्टर  फ़ाइवर  के  लिए
 मशीनरी  मंगवाकर  लगायीं  ।  पता  नहीं
 कस्टम  डिपार्टमेंट  द्रोह  इस  का  सारा  मंत्रालय
 क्यों  सो  रहा  था  ।  उन  के  ऊपर  कोई
 कार्यवाही  करने  के  बजाय  इन  लोगों  को
 डी०  एम०  टी०  जैसा  महंगा  कौर  आयातित
 कच्चा  माल  भी  दे  रहे हैं,  हालांकि  पोलि यस् दर
 फाइबर  के  लिए  इन  को  कोई  लाइसेंस  नहीं
 था।  मुझे  मह  भी  पता  चला  है  कि  केवल
 प्रो लिय स्टर  फ़ाइवर  ही  नहीं  यह  लोग  नायलान
 टायर  कौर  भी  बना  रहे  हैं,  सैनिक
 फाइबर  मशीनरी  भी  बना  रहे  हैं  शौर  सरकार

 बिल्कुल  झाँख  मूंद  कर  सो  रही  है

 सेंचुरी  उनका  को  नया  लैंटर  आफ़
 कंटेंट  मिला  है।  मोनोपली  कमीशन  के
 पास  इन  का  केस  नहीं  गया,  क्‍योंकि  सारे
 अघिकार  केविनेट  ने  रखे  हैं,  और  मोनोपली
 कमीशन  को  तो  एक  खिलौना  बना  रखा  है  ।
 मैं  तो  चाहता  हुं  कि  मोनोपली  कमीशन
 का  जो  नाटक  है  इस  को  समाप्त  किया  जाय  t
 मेरी  प्रोफ़ेसर  हरि  परांजपे  से  इस  सदन  की
 मार्फत  प्रार्थना  है  कि  श्राप  इस्तीफ़ा  दें  कर
 एक  दफा  इस  सरकार  का  भंडा  फोढ़िए  ।
 वहां  रहने  से  कोई  फ़ायदा  नहीं  ऐसे
 मोनोपली  कमीशन  से  क्‍या  फ़ायदा  ?

 सेंचुरी  उनका  को  यह  नया  लैटर  ग्राफ़
 कंटेंट  मिला,  लेकिन  आप  जानते  हैं  कि
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 सेंचुरी  ऐनका  में  40  प्रतिशत  विदेशी  पूंजी
 है  ।  शब  सेन्दूरी  उनका  को  जो  ब्लैक
 में  मुनाफ़ों  मिल  रहा  है  वह  तो  मिल  ही  रहा
 है,  लेकिन  उन्हें  जो  अन्य  मुनाफ़ा  है  उसका
 एक  बड़ा  हिस्सा  विदेशों  में  जा  रहा  है  क्योंकि
 40  प्रतिशत  फ़ौरन  इक्विटी  है।  इन  सारी
 बातों  के  बारे  में  मैंने  प्रधान  मंत्री  और

 सुब्रह्मण्यम  साहब  को  भी  लिखा  था।  लेकिन
 लगता  है  कि  सुब्रह्मण्यम  साहब  या  तो
 सो  रहे  हैंया  आंखों  को  खुला  रख  कर  वह
 अपने  मतलब  के  लिए  जे०  के०  का  जो  सारा
 काम  चल  रहा  है,  उस  काय  की  ओर  ध्यान
 नहीं  दे  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय,  मैंने  सुना  है  कि

 डिंडिगुल  के  चुनाव  लिए  io  लाख
 से  भी  अधिक  रु०  ज०  के०  ने  दिया  था  ।
 लेकिन  0  लाख  रु०  ले  कर  जे०  के०  से  शाप
 को  भमिज़रेबली  2  परसेंट  वोट  मिले  ny
 मिज्ञरेबली  दो  परसेंट  वोट  के  लिए,  तुच्छ
 प्रतिशत  वोट  के  लिए,  0  लाख  रु०  ले  कर
 आपने  जे०  के०  के  बारे  में  बिल्कुल  उसको

 गैरकानूनी  कार्यों  की  ओर  न  देखने  का  काम
 किया  है  1

 एक  सासनोयथ  सदस्य  :  रुपये  गिनने
 के  वक्‍त  शायद  श्राप  भी  थे  वहां  ?

 श्री  मधु  लिमये  :  कहां  डिंडिगुल  में  ?
 मैं  तो  बांका  में  आप  की  जमानत  जब्त  करा
 रहा  था।

 बिड़ला  करे  प्रति  आखिर  इतनी  ममता
 स्वत  लोगों  को  क्यों  है  ?  (व्यवधान)  सभापति

 महोदय,  मैं  दस  दफा  इस  वात  को  कह  चुका
 हूं  कि  मैं  क्रिस  भी  जांच  के  लिए  तैयार

 हूं।  लेकिन  मेरे  ऊपर  झूठा  इल्जाम  लगाने
 वाले  जो  हैं  इन  का  आरोप  झूठा  साबित  होने
 पर  यह  इस्तीफा  दे  दें,  और  अगर  यह  साबित

 कर  देगे  तो  मैं  इस्तीफा  देने  के  लिए  तयार  हूं  1
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 सभापति  महोदय,  इंडियन  श्रार्तेनिक्स,
 श्री  सिंथेटिक्स,  बांगड  जैसी  कम्पनियां  को
 पॉलिएस्टर  फाइबर  का  लाइसेंस  दिया  गया।
 लेकिन  श्राव्य  की  बात  है  कि  वह  लोग
 पॉलिएस्टर  फाइवर  बनाने  के  बजाय  पॉलिएस्टर
 चिप्स,  गैर  कानूनी  ढंग  से,  जिस  के  ऊपर
 वित्तमन्त्री  ने  पिछले  बजट  में  यूटी  घटायी
 नाइलान  स्पिनर्स  को  काले  बाजार  में  नसीम
 फायदा  कमा  कर  बेच  रहे  हैं।  सुब्राह्मण्यम
 साहब  को  इस  का  भी  पता  है  क्यों  कि  मैंने
 उन  को  इस  के  बारे  में  लिखा  है।  सभापति

 महोदय,  क्रीम  धागा  बनाने  वाली  कम्पनियों
 में  जब  इने  गिने  पूंजीपतियों  का  वेस्ट  है  तो
 क्या  सरकार  को  इस  के  बारे  में  नहीं  सोचना
 चाहिये  कि  नये  लोगों  को  उस  में  हम  मौका  दें
 जायंट  सैक्टर  वालों  को  मौका  द,  पब्लिक
 सैक्टर  को  या  कोआपरेटिव  सैक्टर  को  मौका
 >
 द।

 पता  नहीं  मंत्री  महोदय  जानते  हैं  कि

 नहीं,  मैसूर  के  मुख्य  मंत्री  ने  इन  के  पास
 शिकायत  की  है  कि  हमारा  जो  जौइंट  सैक्टर
 बाला  प्रकल्प  मैसूर  में  लगने  वाला  है  उस
 में  अ्हगां  डाला  जा  रहा  है।  राज  मेरे
 डी०  एम०  के०  के  साथी  नहीं  हैं,  लेकिन
 मद्रास  सरकार  को  भी  यह  शिकायत  है  कि
 केन्द्र  सरकार  उन  को  नाइलान  फिलामेंट
 याने  बनाने  के  लिए  छूट  नहीं  दे  रही  है,  उस
 में  रुकावट  डाल  रही  हैं  ।

 सभापति  महोदय,  एक  अफसर  है,  में
 उन  का  नाम  नहीं  लेता,  लेकिन  वह  जब  इन  के
 मंत्नालय  के  साथ  थे  तब  तो  ऐसी  बातों  पर  जोर
 देते  थे  कि नाइलान  फिलामेंट  याने  की  पदावार
 बढ़नी  चाहिए  क्योंकि  यह  अमीर  का  कपड़ा
 नहीं  है।  सूती  कपड़ा  धोने  के  लिए  और  इस्त्री
 करने  के  लिए  बड़ा  पैसा  लगता  है  ।  और
 नाइलान  के  कपड़े  में  इस्त्री  की  जरूरत  नहीं  है
 एक  शर्ट  से  लोग  काम  चला  सकते  हैं।  उस
 समय  जे०  केन  इरादी  के  विस्तार  की  बात  थी
 झा  वह  प्लानिंग  स्कीम  में  पहुंच  गपे,  उन  के
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 रिश्तेदार  एक  गवर्नर  रहे,  तो  प्लानिंग  कमीशन
 में  जाने  के  बाद  इन्होंने  कहा  कि  कब  नाइलान
 फिलामेंट  यान  उद्योग  का  विस्तार  नहीं  होना
 चाहिये  ।  क्‍यों  ?  क्‍योंकि  जॉइंट  सैक्टर  में,
 कोआपरेटिव  सैक्टर  में  अगर  कोई  कारखाना
 बन  जाये  तो  जे०  के०  का,  मोदी  का,  बिड़ला
 का  क्‍या  होगा  ?  इन  की  बड़ी  चिन्ता  हे
 इसलिए  इस  की  सफाई  में  उन  से  जरुर  चाहता
 हु ।

 अब  रुई  की  बात  ले  लीजिए।  वह  भी
 इनके  मंत्रालय  में  प्राता  हूं  । तीन,  चार  साल  से
 रुई  की  पैदावार  के  आंकड़  देखिए  ।  कोई  नया
 बीज  का  इस्तेमाल  नरूर  हो  रहा  है,  कुछ  उत्पादन
 की  प्रक्रिया  में  तरक्की  भी  हो  रही  हूँ  ।  लेकिन
 आज  भी  रुई  की  खेती  निर्भर  करती  हूँ  इन्द्र
 भगवान  के  ऊपर  7  नतीजा  यह  होता  है  कि  कई
 कौर  कपास  के  उत्पान  में  बडा  चढाव  उतार
 हो  रहा  है।  एक  साल  57  लाख  बेल
 दूसरें साल  77  लाख  बेल  तीसरे  साल  67  लाख
 बेल  का  उत्पादन  हुआ  ।  फिर  घट  जाता  हूँ
 नतीजा  यह  हो  रहा  हैँ  कि  बहुत  पैसा  लगाकर
 अमरीका  या  दूसरे  देशों  स ेहम  लोग  रई  मंगा  रहे  हैं
 तो  झ्राधुनिकता  की  दृष्टि  से  क्रीम  धागे  के
 उद्योंग  की  ओर  हमें  तबज्जह  देनी  चाहिए।  इस
 लिए  जोइंटसैक्टर,  पब्लिक  सैक्टर  या  कोआपरेटिव
 सैक्टर  में  इसकी  पैदावार  हम  लोगों  को  बढ़ानी
 चाहिए  और  कारखानों  के  निर्माण  में  जो  समय

 लग  रहा  हैं  उस  समय  में  जेसे  आज  श्राप  कैप्रेलिक्ट-
 सम  और  डी०  टी०  एस०  मंगवाते  हैं  यह  आप  को
 मेरी  राय  में  इस  लिए  मंगवाना  चाहिए  कि  जो
 अधिक  आप  आयात  करेंगे  उस  को  एक्सपोर्ट
 के  लिए  रिजर्व  कीजिए  ।  क्‍योंकि  राज  i8
 करोड  रुपये  का  निर्यात  करीम  कपड़े
 काहो  रहा  है जहां ठक  मुझे  पता  हैं  आज
 यह  लेकर  इंटेसिव  इंडस्ट्री  है  श्रीर  यूरोप  के
 देशों  को  और  जापान  को  भी  यह  कपड़ा
 बनाने  में  इतना  मुताला  नहीं  होता  हैं  जितना
 हमको  हो  सकता  हूँ  ।इस  लिए  भारत  के  लिए
 बड़ा  मौका  है।  क्योंकि  हमारे  यहां  मजदूरी  सस्ता
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 है।  अगर  ग्रा पके  क॑)लिक्टस्म  और  डी०  टी०
 एस०  का  इस्तेमाल  धागा  बना
 कर  कपड़ा  करेंगे  अरोरा  उसको
 विदेशों  में  भेजें  गे  तो  i8  करोड़  oO  की  आमदनी
 बढ़कर  00 करोड़  रु)  तक  निश्चित  हो  जायेगी
 यह  मेरी  निश्चित  धारणा  है  1
 6.9  hrs,

 (Surr  K.  N.  Trwary  in  the  Chair).
 उसे  डायामड  के  बारे  में  भी  मेरी  राय  है  कि
 हम  लोग  इजरायल  को  बीट  कर  सकते  हैं  क्योंकि

 हमारे  यहां  श्रम  को  जो  मूल्य  है,  मजदूरी
 लोहे  वह  कम  है  ।  जिस  तरह  डायामंड
 में  हम  लोग  आगे  बढ़  सकते  हैं  उसी  तरह  मेरी
 मान्यता  है  कि  जिम  कपड़े  में  भी हम  लोग  सौ
 करोड़  तक  चरागे  बढ  सकते  हैं  ।

 कपड़े  का  मूल्य भी  घटना  चाहिए  ।  वह
 बहुत  ज्यादा  है  ।  मेरी  राय  है  कि  धागे  के  दाम,
 याने  कि  दाम  कम  करने  के  बारे  में  यदि  सरकार
 शक्तिशाली  कदम  उठाएगी  तो  जो  फ्रीगंज
 बनता  है,  सूरत,  भ्र मृत सर  दि  इलाकों  में  दौर
 ज्यादा  तर  छोटे  लोग  कपडा  बनाते  हैं,  बड़े  लोग
 एक  दो  ही  हो  सकते  हैं,  लेकिन  ज्यादा  तर  छोटे
 लोग  हो  बनाते  हैं  इन  लोगों  को  भी  श्राप  कह
 सकते  हैं  कि  भ्रम  धागे  के  दाम  हम  लोगों  ने  घटाए,
 श्री  कपड़े  के  भी  दाम  आप  लोग  घटाएं  ताकि
 कम  वेतन  वाले  लोग,  लो  इनकम  लोग  भी  इसको
 खरीद  सकें  ।

 श्राप  तो  सभा  पति  महोदय  बहुत  बुजुर्ग  हैं
 और  पुराने  आदमी  हैं।  आपको  खादी  की
 आदत  है  कौर  वह  छूटती  नहीं  है  ग्रोवर  न  मेरी

 छूटती  है।  लेकिन  जे।  नौजवान  हैं  वे  कहते  हैं  कि
 खादी  स  दगी  का  प्रतीक  नहीं  हैं।  श्राप  लोगों  का
 खर्चा  कपड़े  पर  ज्यादा  होता  है  आज
 नौजवान  लोग  इन  ४विम  कपड़ों  की  ओर
 शापित  हूं  रहे  हैं  -  दुनिया  का  जो  ट्रेंड  है
 जोदिशा  है  वह  भी  बाप  को  नजर  अंदाज  नहीं
 करना  चाहिए  t

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  हैं  कि हम  लोग  एक
 सम्यक  दृष्टि  से  कर  नीति  वाएमे  ।  हंटेग्रेडि
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 टेक्सटाइल  पालिसी  बनाएंगे  ।  उन  की  पालिसी
 बनने  तक  आप  और  हम  सब  लोग  शायद  इस
 दुनिया  से  चले  जायेगे  1

 श्री  बसन्त  साठ  (कोला)  :  आपके  जीते
 जी  जरूर  बनेगी  ।  सो  साल  आपकी  उम्र  हो  ।

 श्री  मघ  लिमये  :  बहुत  हो  गई  है  1  माफ  करें।
 ज्यादा  अच्छा  नहीं  है  ।

 अन्त  में  मैं  कुछ  मुद्दे  इनके  सामने  रखता
 हूं  जिन  की  ये  सफाई  करें।  पहला  यह  है  कि  यह
 जो  स्वेच्छा  वाला  करार  हुआ झा  हैं,  उसकी  रस-
 फलता  को  देखते  हुए  और  बढ़ते  हुए  दामों  को
 देखते  हुए  क्या  इसके  उपर  वह  पुन:  विचार
 करेंगे?  क्या  तीन  कम्पनियां इस  करार  के
 बाहर  रही  हैं  उन  की  भी  नियंत्रण  के  दायरे  में
 लाने  का  ये  प्रयास  करेंगे  ?  क्‍या  पूरा  उत्पादन

 साठ  या  सत्तर  प्रतिशत  नहीं,  पूरा  उत्पादन

 जो बुनकरों  की  संस्थाएं  हैं  उन  की  मारफत  वित-
 रित  करने  के  बारे  में  वह  सोचेंगे  ?  विचार  करेंगे  |

 जिन  कम्पनियों  ने  गेर  कानूनी  ढ़ंग  से  भ्र पने
 उत्पादन  का  विस्तार  किया  है  या  पोलि स्टर
 फाइबर  के  लिए  लाइसेंस  दिया  भ्र ौर  नाइलोन
 याने  बना  रही  है  कौर  कोई  दूसरा  पोलि स्टर
 याने  बना  रही  है  ,  यह  Ho  के०  वाली  कम्पनी

 हूं  या  बांगड़ा  वाली  कम्पनी  है  या  झार्गेनिक्स
 वाली  हैं,  दर्जनों  कम्पनियों  का  मैंने  नाम  लिया

 हूं,  इसकी  भो  जांच  करायेंगे।  ।  सुब्रामण्यम
 साहब  जो  अब  तक  सोते  रहे  हैं  क्या  अब  उनको
 जगाने  का  काम  नहीं  करेंगे।  सभा  यति  महोदय,
 समझ्  में  नही  जाता  हे  कि  लाइसेंस  और
 ब्राइट  टका  मामला  एक  मंत्रालय  लॉन्ज
 करता  है  और  निर्वात  के  वास्ते  आपने  अलग
 मंत्रालय  की  जिम्मेदारी  रबी  है  मीर  आपने
 नहीं  आपके  पहले  वालों  ने  अपना  सामराज्य
 निर्यात  के  नाम  पर  स्थापित  किया  ।  उसका
 विस्तार  किया  क्या  कभी  छापने  सोचा  है

 कि  व्यापार  मंत्रालय  के  तहत  कितने  विषय  जाते
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 हैँ  ?  वर्तमान  सरकार  के  बारे  में  जो  विभिन्न
 विभाग  हैं  उन  के  तहत  जो  विषय  हैं-उनका  जो
 बटवारा  है  ये  सारे  मागसू  गड़दड़  हो  गये  हैं  ।
 राशनेल  और  सामयिक  धार  पर  सरकार  को
 विभागों  की  पुनरचना  करने  की  जरूतरत  है  ।

 चूंकि  हम  लोगों  की  कानूनी  विस्तार  की
 नीति  के  खिलाफ  मैं  बोला  हूं  तो  इसका
 हरगिज़  यह  मतलब  नहीं  कि  मैं  पैदावार  बढ़ाने
 के  पक्ष  में  नहीं  हुं।  मैं  बहुत  तेजी  से  इसको
 बढ़ाने  के  लिए  पक्ष  मैं  हूं  लेकिन  जब  आप
 कहते  हैं  कि  नए  लोंगों  की,  छोटे  लोगों  को,
 कोग्रोपरेंटिव  सैक्टर  को,  जाव-ट  सेक्टर  को,
 हम  लोग  मौका  देना  चाहते  हैंतो  फिर  ऐसा
 काम  श्राप  क्‍यों  करते  हैं  a जब  श्राप  कहते  हैं  कि
 बिदेशी  पूंजी  को  हम  को  लोग  एक  सेक्टर-  को
 छोड़  कर  प्राय  क्षेत्रों  में  बढ़ने  नहीं  देना चा  हते
 तो  फिर  सेंचुरी  एनका  को  जहां  4  चालीस
 प्रतिशत  विदेशी  पूंजी  ह  ड्राप  सुबह  श्राफ  इंटक
 क्यों  देते  जा  रहे  हैं।  मैसूर  की  सरकार  कोके,
 वहां  के  चीफ  मिनिस्टर  के  मद्रास  की  सरकार
 के  पत्र  इनके  पास  प्रिये  होंगे  ।  वैसे  तो
 ये  उद्योग  मंत्रालय  में  जायेंगे  लेकिन
 इनका  भी  कुछ  ख्याल  इत  खोजो  का  करता

 चाहिए।  उसी  तरह  नायलोन  याने  कौर  रेयन
 याने  कया  आप  के  तहत  नहीं  जाते  ?

 कुछ  उसके  बारे  में  भो  मैं  बोन  ना  चाहता  था  ।

 आज  पब्लिक  पिंडारी  कीगई  के  जो  प्रति-
 निधि  हैं  वे  मुझ  से  अकसर  कहते  हैं  कि  टायर
 बनाने  वालो  कम्पनी  हम  को  टायर  ब्रेचने
 के  लिए  तैयार  नहीं  हैं,  हम  को  बंयरिज  बेचने
 के  लिए  तैयार  नहीं  हैं,  टू  क  बनने  वाले  लोग

 हमको  च॑  जिस  देने  को  तैयार  नहीं  हैं  क्योंकि
 क्या  चेसिस,  क्‍या  टायर  फॉर  क्या  रेयान  यान

 हर  खोज  के  ऊपर  प्रीमियम  है  झ्रोर  इस  के  चलते
 राज  पब्लिक  अं  डरते  गिग्ज  को  यह  सारा  सामान

 नहीं  मिल  रहा  है  ।  पैट्रोल  के  दाम  आप  बढ़ाते
 जा  रहे  हैं  मैं  इम  राय  का  हुं  कि  प्राइवेट  पैसेंजर
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 ब्राटोनोवाइल्ज  को  बिलकुल  खत्म  कर  देना
 चाहिये  -  लेकिन  केवल  साधारण  लोगों  क  नहीं
 इन  मंत्रियों  के  भो  पैसेंजर  आटोमोबाइल
 को  खत्म  कर  देना  चाहिये  ।  जर्मनी  शरीर
 हॉलैंड  में  कारे  बन्द  हो  गई  हैं
 इतवार  को  ।  मंत्री  बीबी  या  बैलगाडी  में

 नहीं  जा  रहे  हैं  जोर  वे  इतवार  को  बसों  में
 बैठे  कर  या  साइकिलो  पर  बैड  कर  जा  रहे  हैं।
 टायरों  के  दाम  ज्यादा  हैं,  जैसी;  के  दाम  ज्यादा
 हैं।  प  मलिक  ट्रांस्पोर्ट  के  लिए  सस्ते  टायर
 दे,  मस्ती  चेसिस  दे  और  दा इल ोन  यार्म  कौर
 रय  यान  के  दाम जो  राज  बढ  पह  हैं
 इने-गिने  लोगों  के  हाथ  में  इनका  उत्पादन
 चलता  है  इसको  आप  देखें  ।  पैदावार  बढाने
 के  पक्ष  में  हुं  ।  लेकिन  नए  लोगों  को,  छोटे  लोगों
 को,  ज्वाइंट  वैक्टर  के  द्वारा  आप  खूब  पैदावार
 चढाए,  यह  मैं  चाहता  हूं  !

 कैपरोनेकटम  ज़ोर  डी०  एम०  टी०  के
 बारे  में  एक  बात  कह  कर  में  समाप्त  करता  हूं  ।
 एक  अर्से  से  हमारे  देश  में  तेल  के  संशोधन  का
 रिफाइमरीजड  का  काम  शाह  हुमा  है।
 लेकिन  पैट्रोलियम  की  जो  वाईपोडक्‍क्टस  हूँ
 उन  का  इस्तेमाल  हम  लोग  क्यों  नहीं  करते  हैं  !
 उन  की  एक  योजना  थी  कैपरोलैकटमस  बनाने  की
 गुजरात  में  ओर  दूसरी  डी०  एम०  टी०  की
 योजना  भी  गुजरात  में  बड़ीदा  में  थी  ।  क्या  वजह
 है  कि  इसमें  इच  देर  हो  रही  है  मैंन  यह  सुना
 है  कि  बड़ौदा  की  योजना  में  जो  देरी  हुई
 है  उस  में  इनका  एक  दो  करोड  से  भी  अधिक  जो
 कैपिटल  था  वह  खर्च  हो  गया  हैं,  बाजार  हो
 चुका  है|  कैपरीलैक्टम  तैयार  न  होने  के  कारण
 जो  आयात  के  ऊपर  आपको  पैसा  देना  पड

 रहा  है  वह  अलग  है  श्र  उसके  फिर
 नाइलोन  यार्न  की  कमी  है,  पोलिस्टर  यान॑  की
 कमी  है  ,  डी०  एम०  टी०  कौर  कैपरोलैक्टम  के

 'प्रभाव  के  चलते  में  वह  भ्र लग  है  ।  इसकी  भी  श्राप
 सफाई  दे  ।  हालां कि  वह  यह  कह  सकते  हैं  कि  यह
 पैट्रोलियम  मिनिस्ट्री  में  आता  है  लेकिन  श्राप
 इनको  एक  कतार  में  खांडा  कर  दे,  सुब्रामण्यम
 साहब  को  और  श्री  देव  कांत  बरूप्रा  को  और  ये
 जो  सवाल  मैने  उठाये  हैं  उन  का  जवाब  खिलवायें  |
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 हालांकि  जूट  इंडस्ट्री  में  इन्होने  जो  काम
 किया  है.  उससे  मुसे  संबत  नाराजगी  है  लेकिन
 फिर  भो  मैं  यह  कहता  चाहता  हूं  कि  श्राप  को
 मंत्नालय  भत पुत्र  मंत्री  के  नेतृत्व  में  जो  भ्रष्टाचार
 का  सामान्य  बना  था  उसकी  बाप  जरा  सफाई
 करें।  बहुत  शक्ति  श्राप  के  पास  है।  इस  शक्ति
 का  आप  जरा  सार्वजनिक  हि  में  इस्तेमाल  करें।
 ऐस।  छापने  किया  तो  जनता  आपको  दुआएं  देगी

 DHAMANKAR  (Bhiwandi):
 We  are  discussing  four  Reports  of
 the  Tariff  Commission  regarding  the
 price  structure  of  man-made  fibres
 and  yarns—synthetic  fibres  and
 yarns,  man-made  fibre  industry—
 viscess  und  acetat  filament  yarn  and
 staple  fibre,  man-made  fibres  and
 yarn  industry—viscess  staple  fibre
 spun  yarn  and  fair  prices  for  rayon
 tyre  cord.  The  work  in  connection
 with  these  four  items  was  given  to
 the  Ccmmission  in  1968,  Two  reports
 were  submitted  in  December  970  and
 the  rest  two  were  submitted  in  ‘1972,

 All  these  man-made  fibre  yarns,
 whether  rayon  or  staple  or  acetate
 or  nylon  are  used  for  the  production
 of  fibre  which  in  these  days  used  by
 the  common  man,  Specially  _  staple
 fibre  yarn  is  used  for  making  lungis
 in  U.P.,  Bihar  and  other  parts  of  the
 country,  It  is  a  daily  necessity  of  the
 common  man,  the  weaker  section  of
 society.  When  prices  of  these  atart
 rising,  it  becomes  impossible  for  the
 weaver  to  buy  it  from  the  bazar  and
 sell  the  cloth  to  the  consumer  at  a
 reasonbl:  price.  From  950  onwards,
 these  industries  started  in  our  coun-
 try.  Prior  to  that,  all  man-made
 fibres  and  yarn  were  imported  from
 Japan,  Holland,  United  Kingdom
 and  other  countries.  The  Travan-
 core  Rayons  came  in  first  in  1950.  The
 second  was  the  National  Rayons.  All
 these  units  were  started  in  this  coun-
 try;  the  Government  gave  them  in-
 centive  and  encouraged  them  to  ex-
 pand  their  capacities,  and  meet  the
 needs  of  this  country.  But  a_  stoge
 came  in  963  when  all  these  spinners
 who  were  given  certain  incentives  by
 the  Government  started  squeezing  the
 common  weaver  by  selling  the  yarn
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 at  a  very  high  price.  Till  1963,  there
 was  a  fair  tonnage  of  import  from
 Japan  and  Holland  and  other  count-
 ries.  So,  all  these  indigenous  units  in
 this  country  had  to  stand  the  compe-
 tition  in  the  market,  and  they  could
 not  bring  the  prices  up  to  that  high
 level,  But  when  the  imports  were
 gradually  reduced,  they  adopted  mo-
 nopolistic  tendencies.  Whatever  pri-
 ces  they  demanded,  the  weaver  and
 the  consumer  had  to  pay.  Nearly
 11,000  units  are  functioning  in  this
 country  in  different  parts--Punjab,
 the  south,  Maharashtra,  etc.,  working
 on  power  looms  and  handlooms  using
 man-made  fibre  and  yarns.  Nearly,
 1,08,000  power  looms  are  working  on
 these  man-made  yarns.  They  have  to
 depend  entirely  upon  the  _  so-called
 monopolists  spinners,  who  have  been
 indulging  in  soaring  prices  as  they
 chose.  When  the  Government  felt
 that  the  prices  were  soaring  high,  in
 968  they  handed  over  this  work  to
 the  Tariff  Commission  under  the  95]
 Act  and  gave  them  four  subjects,  four
 different  types  of  jobs,  to  review  the
 price  structure,  the  modalities,  and  to
 recommend  a_  reasonable  and  fair
 price  structure  for  these  yarns,  The
 reports  were  submitted  in  970  and
 1972,  but  very  lately  in  June,  I  sup-
 posed,  they  were  laid  on  the  Table
 of  the  House.  There  may  have  been
 some  difficulties  on  the  administrative
 side  of  the  Commerce  Ministry  which
 delayed  the  laying  of  the  reports  on
 the  Table  of  the  House.  (Interrup-
 tion)  If  you  go  through  the  reports
 On  these  four  subjects,  you  will  find
 that  even  the  Commission  themselves
 have  expressed  that  they  could  not
 come  to  an  agreement  on  the  modali-
 ties  of  framing  the  report,  because
 the  wage  structure  was  increasing  and
 actually,  in  968  and  1969,  the  wages
 they  had  recommended  were  as  high
 as  the  prevailing  open  market  rates.
 The  Government  wes  on  a  silent  spec-
 tator  to  all  this.  But  when  they  found
 that  the  prices  were  soaring  and  the
 spinners  were  exploiting  the  weaver,
 the  Government  intervened  and  a  re-
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 view  committee  was  formed  by  the
 Government  where  two  representa-
 tives  of  the  weaving  industry,  two
 representatives  of  the  spinning  in-
 dustry  and  one.  Government  offices
 were  chosen.  Occasionally,  they  used
 to  meet  and  discuss  and  take  into  con-
 sideration  the  prevailing  prices  of
 yarn  and  cloth  also  and  fix  the  rates
 for  supplying  the  yarn  to  the  weaver
 directly.  60.5  per  cent  of  rayon  yarn
 came  under  the  agreement  which  the
 rayon  spinness  has  to  supply  to  the
 association  of  weavers.  In  the  case  of
 nylon,  75  per  cent  of  the  production
 had  to  be  given  to  the  associations
 of  these  weavers  who  would  distri-
 bute  it  to  the  members,  It  was  a  very
 good  agreement,  but  we  must  find
 out  whether  it  was  implemented  or
 not.  75  per  cent  and  60  per  cent
 were  reasonable  figures  arrived  at  at
 the  agreement,  but  actually,  hardly
 30  to  40  per  cent  was  delivered  to
 the  weavers.  The  rest  of  the  nylon
 and  rayon  yarn  found  place  in  the
 open  market,  that  is,  the  black  mar-
 ket,  because  the  yarn  was  sold  at  a
 certain  price.  If  the  settled  price  was
 Rs.  70,  it  used  to  be  sold  in  the  mar-
 ket  at  Rs.  140.  The  bill  was  given
 for  Rs.  70  only.  What  about  the
 extra  Rs.  702,  One  part  of  the  bar-
 gain  was  it  had  to  be  paid  'n  cash,
 and  then  they  had  to  pay  the  Dilled
 price  of  Rs.  70  and  then  take  the  de-
 livery  of  the  yarn.  This  has  created
 shortage  to  the  weavers  and  also  put
 black  money  in  circulation  to  the
 tune  of  crores.  The  matter  was  re-
 presented  to  the  Commerce  Minister
 by  the  associations  of  weavers  from
 different  parts  of  the  country  on  seve-
 ral  occasions.  He  was  kind  enough
 to  give  a  patient  hearing  and  instruct
 the  officers  to  call  these  meetings
 again  and  again  and  fix  the  prices.
 But  it  was  not  implemented  by  the
 association  of  spinners  because  they
 are  very  big  people.  They  have  in-
 vested  Rs.  25  to  30  crores  in  the  in-
 dustry  and  they  must  have  got  back
 all  the  capital.  Their  profitability
 comes  to  30  to  40  per  cent  of  the  ca-
 pital  Century  Enka,  which  has  re-
 cently  sprung  up—it  is  a  Birla  unit
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 —did  not  agree  to  enter  into  this
 agreement.  Their  profitability  is  more
 than  32  per  cent  of  the  capital,  They
 have  reaped  rich  harvests  by  squeez-
 ing  the  common  weaver.  The  wea-
 vers’  associations  role  that  if  the  Ta-
 riff  Commission  report  comes  and
 Government  implements  it,  this  tem-
 porary  arrangements  will  disappear
 and  they  get  nylon  and  other  man-
 made  yarn  at  prices  fixed  by  Govern-
 ment.  But  that  was  not  to  be,  Nei-
 ther  the  reports  were  accep.ed
 by  Government  nor  any  action  taken.
 Now  the  stage  has  come  when  the
 nylon  yarn  of  20  denier  has  to  be
 purchased  at  Rs.  80  per  Kg.  It  haa
 gone  above  Rs.  200.  Now  it  has  come
 down  to  Rs,  160.  The  mutually  agre-
 ed  rate  for  20  rayon  yarn  was  Rs.  22
 but  actually  it  is  sold  at  Rs.  55  to
 60  a  Kg.  The  common  weaver  was
 squeezed  by  these  big  tycoons,  The
 spinners  with  their  own  association
 have  found  out  ways  and  means  to
 levy  additional  charges.  A  2  per  cent
 commission  for  their  agents,  loading
 and  unloading  charges  and  every-
 thing  was  piled  on  the  head  of  the
 common  weavers.  The  stage  has  come
 when  Government  must  come  out
 and  act  firmly.  I  would  request  the
 Minister  to  take  over  hundred  per
 cent  the  production  of  rayon  units
 and  nylon  units  and  distribute  the
 yarn  to  the  actual  weavers.  Then  only
 there  will  be  some  check,  Otherwise,
 these  mutual  agreements  are  one-sid-
 ed.  They  are  forced  on  the  weavers
 and  flouted  by  the  spinners.

 I  feel  the  reports  of  the  Tariff
 Commission  have  become  outdated.
 Things  have  changed.  Prices  of  dif-
 ferent  commodities  have  risen  and
 the  wage  structure  has  gone  up.  So,
 they  must  be  reviewed  again.

 SHRI  S.  M.  BANERJEE  (Kanpur):
 Sir,  I  would  like  to  support  Mr.  Ma-
 dhu  Limaye  who  has  brought  up  this
 matter  on  the  floor  of  the  House  at  a
 time  when  there  is  a  scandalous  affair
 going  on  in  the  distribution  of  yarn.
 Sometime  back  when  nearly  70  lakhs
 of  cotton  weavers  were  thrown  on  the
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 streets,  thls  question  was  raised  in
 this  House,  Mr.  L,  N.  Mishra  was  the
 Minister  in  charge  then.  Then  an
 assurance  was  given  in  this  House
 that  Government  will  have  =  sta-
 tutory  contru]  over  the  less  yarn  and
 it  will  be  evenly  distributed,  But  what
 happened?  When  the  prices  _  started
 rising,  the  weavers  who  were’  doing
 their  honest  job  were  kept  starving  on
 the  streets.  Th  result  was  that  in
 Kamptee,  Nagpur  and  other  places
 the  weavers  were  forced  to  loot  cer-
 tain  godowns  where  yarn  was  kept
 for  distribution  through  the  backdoor.
 After  that,  when  my  hon.  friend,  Shri
 Crattopadhyaya,  came  to  the  scene  he
 ws  also  confronted  with  this  serious
 problem,

 The  present  position  is  that  40  to  60
 per  cent  are  still  left  with  these  sharke
 who  fleece  the  weavers.  Our  request
 is  that  the  entire  production  of  nylon,
 rayon  and  cotton  yarn  should  be
 taken  over  by  the  Government  and
 distributeq  through  bona  fide  genuine
 co-operatie  societies.  This  is  not  gone
 for  reasons  better  known  to  the  Gov-
 ernment.  I  hold  the  Textile  Commis-
 sioner  responsible  for  not  acting  pro-
 perly  and  promptly.  His  duty  was
 simply  to  allot  the  quotas  to  the  State
 Government  so  that  they  could  dis-
 tribute  them  to  the  weavers  through
 their  own  agencies.  Now  the  weavers
 have  to  pay  double  the  amount,  some-
 times  even  more,  to  get  one  kilogram
 of  fibre  yarn.

 While  this  is  the  pitiable  condition
 of  the  weavers,  at  the  same  time,  in-
 dustrialists  like  Birlas,  Kapadias  and
 the  JK  Organisation  are  making  fabu-
 loug  profits.  The  polyster  fibre  plant
 was  given  to  JKs.  I  have  no  grouse
 against  it.  But  these  industries  should
 not  be  allowed  to  treat  the  weavers
 as  they  like.

 Now  even  the  middle  class  people
 want  to  use  nylon,  terrelene,  terrycot
 or  terrywool  articles  because  even
 though  they  may  be  costly  in  the  beg-
 inning,  they  are  cheaper  ultimately.
 Naturally,  taking  advantage  of  this
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 position,  some  of  the  big  business
 houses  have  started  making  fabulous
 profits  by  charging  high  prices  for  the
 yarn.  My  hon.  friend  who  spoke  just
 now  has  given  an  idea  of  the  price  in-
 crease.  It  went  up  to  Rs.  20  and  then
 come  down  to  Rs.  186.  How  can  you
 expect  an  honest  weaver,  who  has  no-
 thing  to  fall  back  upon,  to  purchase
 fibre  at  that  price?

 Now  another  development  is  that
 big  business  houses  have  their  own
 small  units  in  the  guise  of  some  co-
 operative  society.  So  apart  from  earn.
 ing  profits  to  the  tune  of  crores  from
 their  mills,  they  earn  profits  from  the
 small  scale  units  also,  thus  making
 profits  from  both  ends,  This  is  the
 reason  why  there  were  hartals  and
 bands  in  Surat,  Amritsar,  in  practi-
 cally  aJl  places  because  the  weavers
 wanted  to  join  together  and  fight
 unitedly  against  the  monopolists.

 My  hon.  friend  has  referred  to  the
 caprolactum  plant.  I  am  told  that
 J.K.  Organisation  have  applied  for
 this  caprolactum  plant.  We  were  told
 that  the  Gujarat  Fertilizer  Corpora-
 tion  was  establishing  its  own  unit  in
 Gujarat.  What  happened  to  that?
 Unless  caprolactum  units  are  estab-
 lished  in  the  country  which  support
 the  mother-industry,  it  will  not  be
 possible  for  us  to  have  our  own  units
 in  nylon  and  other  things.

 I  wish.to  know  from  the  hon.  Min-
 ister  whether  the  Fertilizer  Corpora-
 tion  of  Gujarat  has  been  able  to
 establish  it  and,  if  not,  the  reasons  for
 this  abnormal  delay.  I  want  to  krow
 whether  it  is  going  back  to  the  pri-
 vate  hands  and,  if  so,  why:  no  licence
 was  not  given  at  that  time.  Why  this
 sort  of  talk  of  socialism?  Why  this
 talk  of  nationalisation?  Why  this
 talk  of  growth  of  public  sector  under-
 takings?

 I  am  surprised,  when  these  indus-
 trial  units,  whether  JKs  or  Kapadias
 or  Birlas  or  Tatas,  are  making  fabu-
 lous  profits,  known  profits  to  the  tune
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 of  crores  of  rupees  and  unkonwn  pru-
 fits  to  the  tune  of.....

 MR.  CHAIRMAN:  You  have  said  it
 once.  Don’t  repeat  what  you  have  a)-
 ready  said.

 SHRI  S,  M.  BANERJEE:  I  am  go-
 ing  to  repeat.  I  want  that  it  should
 go  home.  That  is  why  I  repeat  it.  I
 would  ask  the  hon.  Minister  to  assure
 the  House  and  tell  us  whether  the
 suggestion  given  by  Shri  Madhu  Lt-
 maye  that  the  entire  production  should
 be  taken  over  by  the  Government  and
 distributed  to  genuine  cooperative
 societies  is  agreed  to  by  the  Govern-
 ment.

 My  another  point  is,  after  reading
 the  various  Reports  of  the  Tariff  Com-
 mission  and  the  amount  of  shady
 deals,  rather  doubtful  deals,  whether
 a  Committee  of  this  House  will  be  ap-
 pointed  to  go  into  the  entire  question,
 whether  in  ‘future  the  Covernment
 will  consider  to  have  such  units  only
 in  the  public  sector  because  this  in-
 dustry  is  going  to  thrive  at  the  cost
 of  the  textile  industry.  ‘Today,  80  per
 cent  of  the  urban  population  would
 prefer  such  cloth  rather  than  fine  or
 super-fine  or  other  textiles.  So,  the
 country  has  to  build  up  its  economy.
 This  is  one  of  the  reasons  why  there
 is  a  demand  that  such  units,  such
 profitable  units,  should  also  be  taken
 over  by  the  Government.  Why  is  the
 Government  taking  over  only  sick
 textile  mills?  Are  they  going  to
 establish  a  hospital  of  sick  mills?
 Why  should  they  not  take-over  some
 healthy  mills  also?

 I  would  request  the  hon.  Minister
 to  reply  to  these  things.  I  really  want
 that  a  Committee  of  this  House
 should  go  into  the  entire  question  and
 see  that  the  people  get  yarn  at  a  rea-
 sonable  price.

 SHRI  VASANT  SATHE  (Akola):
 Mr.  Chairman,  Sir,  the  Tariff  Com-
 mission’s  Report  gives  us  an  oppor-
 tunity  to  discuss  practically  the  entire
 textile  policy.  Although  the
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 Commission  was  given  the  specific  task
 of  giving  its  report  on  the  artificial
 fibre,  it  has  a  larger  context.  In  that
 sense,  I  welcome  this  opportunity
 which  Shri  Madhu  Limaye  has  offer-
 ed  us.

 I  must  say  at  the  outset  that  while
 Shri  Limaye  made  some  very  good
 points  and  valid  points,  as  is  his  habit
 always,  as  you  know,  he  injected  po-
 litics  into  even  a  good  debate  and
 thus  spoilt  it.  I  was  surprised  when
 he  made  an  allegation  about  the  Gov-
 ernment  or  the  Minister  concerned—
 he  was  referring  to  Shri  C.  Subra-
 maniam—and  said  that  Rs.  0  lakhs
 were  taken  from  the  JKs  for  the
 Dindigul  elections.

 श्री  सधुलिमये  :  परसनली  नहीं  लिया

 उन्होंने  एलेक्शन  के  लिए  लिया  ।

 SHRI  VASANT  SATHE:  You  said,
 for  Dindigul  election.  This  is  prima
 facie  a  fantestic  charge.  Mr.  Madhu
 Limaye  takes  the  protection  of  this
 House  as  a  member,  If  he  thinks  that
 he  can  substantiate  this  charge  against
 the  hon.  Minister,  he  should  make
 this  charge  outside  the  House  and
 face  the  consequences...

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  All  right.
 I  accept  it.

 THE  MINISTER  OF  INDUSTRIAL
 DEVELOPMENT  AND  _  SCIENCE
 AND  TECHNOLOGY  (SHRI  C.  SUB-
 RAMANIAM):  I  am  sorry,  I  was  not
 here  at  that  time.  If  such  a  charge
 has  been  made,  it  is  a  baséless  lie.

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  You  may
 say  this.  But  how  do  you  explain
 the  black  market  profit?  They  are
 violating  law.  (Interruptions).

 मिस्टर  वसन्‍त  राव  साठे,  मैंने  यह  चार्ज

 बाहर  किया  है  ।  तति  बात  नहीं  है  कि  यही
 किया  है।

 जो  बसन्त  साइड  :  आप  बाहर  बहुत  सी

 ते  कर  सकते  हैं,  मुझे  मालूम  है  |
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 MR.  CHAIRMAN:  I  have  asked  the
 table  to  find  out  what  Mr.  Madhu
 Limaye  had  said  because  I  was  not  in
 the  Chair  at  the  time  when  he  was
 making  that  allegation.  I  will  check
 up.  (Interruptions)

 SHRI  MADHU  LIMAYA:  Let  there
 be  an  inquiry.

 MR.  CHAIRMAN:  Mr.  Sathe,
 Minister  has  denied  it.  I  take  his
 denial  as  final.  Let  there  not  be  any
 more  debate  on  that.  The  Minister
 has  denied  it  and  that  is  sufficient.

 SHRI  VASANT  SATHE:  What  I
 was  trying  to  submit  was  this.  Shri
 Madhu  Limaye  has  this  very  bad  habit
 of  trying  to  inject  politics  into  this.
 He  can  make  a  very  good  argument
 otherwise;  I  can  also  pay  him  com-
 pliments...

 MR.  CHAIRMAN:  I  want  to  point
 out  one  thing.  Any  member  who  has
 not  got  any  evidence  'n  his  possession
 is  not  supposed  to  name  anybody.

 SHRI  VASANT  SATHE:  Precisely
 so.  The  debate  gets  tarnished  when
 Shri  Madhu  Limaye  makes  personal
 political  allegations.  I  am  not  mak-
 ing  any  charges  against  Shri  Limaye...

 MR.  CAIRMAN:  Please  make  your
 points.

 the

 SHRI  VASANT  SATHE:  It  could  be
 said  that  he  was  also  guilty.  Last  time
 he  was  advocating  the  case  of  one  Mr.
 Gokane  ang  his  concern...(Interrup-
 tions)

 श्री  मघ  लिये  :  श्राप  डीवेट  देख  लीजिए,
 मैं  ने क्या  कहा  है।  मैं  कभी  उनकी  बात  नहीं
 की,  में  बुनकरों  की  बात  करता  हूं  ।

 SHRI  VASANT  SATHE:  Do  not  be
 sensitive  about  it.

 That  is  why  I  would  submit  that  he
 should  keep  himself  to  the  level  of  the
 debate,  to  the  merits  of  the  case  and  if
 we  find  good  merits  in  his  case,  we.
 would  support  him.
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 Now,  coming  to  the  merits  of  the

 whole  issue,  the  matter  was  referred
 to  the  Tariff  Commission  in  1968,  and
 they  gave  their  first  report  in  970  and
 the  second  report  in  ‘1972,  The  delay
 ~vas  caused  by  the  Tariff  Commission
 itself  in  giving  its  reports.  Those  re-

 Ports  had  to  be  examined  in  the  Min-
 istry  and  by  the  time  they  were  exa-
 ‘mined  and  the  new  Minister,  Prof.  D.
 P,  Chattopadhyaya,  came,  he  took  the
 earliest  opportunity  of  placing  them
 before  this  House.  In  the  meantime,
 some  of  the  data,  some  of  the  calcula-
 ‘tions  which  pertained  to  the  year  1968,
 had  changed  and,  therefore,  the  whole
 ‘thing  had  to  be  reviewed.  But  did  the
 Minister  wait  for  that?)  What  were  the
 steps  that  he  had  taken?  Let  us  give
 him  his  due  where  he  deserves  it.
 What  steps  did  the  Minister  take?  He
 called  the  parties—the  spinners,  the
 weavers  and  the  Textile  Commission-
 er’s  representative  together  and  kindly
 see  the  result  in  respect  of  the  three
 fibres.  The  result  that  was  achieved
 was  in  the  interests  of  the  small  wea-
 ‘vers.  That  he  himself  accepted  and
 admitted.  What  is  that  result?  Whe-
 reas  in  the  open  market  for  nylon  of
 20  deniers,  the  price  was  Rs,  65  per
 kg.  under  the  agreement  of  September
 1973,  the  price  was  brought  down  to
 Rs.  74  per  kg.  Kindly  see  that  it  was

 ‘brought  down  by  more  than  50  per
 cent.  At  this  price,  75  per  cent  of  the
 yarn  was  to  be  made  available  to  the
 weavers.  This  by  itself,  is  a  big  achi-
 evement.  For  that  we  must  give  the
 Minister  all  credit.

 Now,  you  say  that  this  is  not  being
 properly  implemented—that  75  per
 cent  is  not  being  given.  There,  we
 entirely  agree  with  you,  that  it  is  the
 duty  of  the  Ministry  and  its  officials
 to  see  that  this  is  properly  implemen-
 ted.  If  it  is  not  implemented,  strict
 action  should  be  taken  against  the  de-
 faulting  units,  It  is  entirely  justifi-
 able  to  say  that  the  Ministry  has  not
 achieved  this.  This  was  in  the  case

 of  nylon.
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 In  the  case  or  rayon  fibre,  the  price
 in  the  open  market  was  Rs.  22.50  per
 pound.  By  this  agreement  tt  was
 brought  down  by  60  per  cent  and  it
 was  decided  that  the  fibre  should  be
 given  at  the  price  of  Rs.  8  per  pound.
 Now,  kindly  consider  this.  In  the
 case  of  staple  yarn,  00  per  cent  is  to
 be  given  to  the  weavers.  This  was
 the  voluntary  agreement  and  it  will
 be  seen  that  even  with  regard  to  these
 three  units,  the  latest  position  is  that
 the  Ministry  has  decided  that  if  they
 do  not  fall  in  line,  firm  action  will  be
 taken  against  them  and  they  will  not
 also  be  given  the  raw  material.  This
 is  the  policy  of  the  Government  and
 I  am  one  with  Mr.  Madhu  Limaye
 that  this  must  be  strictly  enforced  by
 the  Government.

 One  thing  I  would  like  to  say  as
 far  as  caprolactum  is  concerned.
 It  is  a  basic  raw  material  and_  its
 prices  went  up  during  the  very  recent
 period  of  one  year  from  470  dollars
 to  200  dollars  in  the  world  market.
 Not  only  this,  it  has  disappeared.  I
 would  like  to  make  a  submission  here.
 Why  should  not  the  Government  con-
 sider  seriously—I  am  told  that  capro-
 lactum  is  available  in  Soviet  Union
 fn  large  quantities  and  they  are  giv-
 ing  it  even  to  Japan—entering  into  an
 agreement  both  for  establishing  a
 plant  in  the  country  in  collaboration
 with  the  Soviet  Union  as  also  get
 caprolactum  from  Soviet  Union  for
 our  country,  probably,  at  reasonable
 rates?  This  may  be  examined  and  a
 public  sector  plant  can  be  started  in
 this  country.  This  is  a  sphere  ‘'n
 which  the  public  sector  should  start  a
 plant.  The  Gujarat  plant  should  be
 expedited.  Another  one,  if  necessary,
 should  be  started,  As  far  as  possible,
 in  this  sphere,  the  policy  should  be
 (l)  to  give  maximum  opportunity  for
 maximising  production  to  their  full
 capacity  to  the  existing  units  and  (2)
 new  units,  as  far  as  possible,  should
 ‘be  started  in  the  co-operative  sector,
 the  small-scale  sector  and  the  joint
 sector.  If  this  35  done,  if  we  strictly
 implement  and  regulate  the  distribu-
 tion  of  yarn  as  per  the  voluntary
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 agreement  and  see  to  it  that  the  de-
 faulting  and  recalcitrant  units  fall  in
 line,  I  think  we  will  be  able  to  en-
 sure  fair  distribution  to  the  weavers.
 I  once  again  hope  that  the  Govern-
 ment  will  take  firm  action  in  this
 Tespect.
 v  hrs,

 at  हुकम  चन्द  कछवाय  :  (मुरैना)  सभा-
 पति  जी,  टैरिफ  कमीशन  की  यह  जो  रिपोर्ट
 हमारे  सामने  है  इस  पर  जब  मन्त्री  महोदय  ने
 वक्‍तव्य  दिया  था  तो  उसमें  कहा  था  कि  रिपोर्ट
 का  हिंदी  रूपान्तर  न  रखे  जाने  का  कारण  यह
 है  कि  हिन्दी  रूपांतर  कभी  तैयार  नहीं  है  ब्रोकर
 इसे  शिप्र  ही  समा पटल  पर  रखा  जायेगा  परन्तु
 अभी  तक  इसको  रखा  नहीं  है  ।  उसमें  क्‍या
 दिखते  है  वह  मेरी  समझ  में  नहीं  भाई  ।

 सभापति  जी,  मानव  निर्मित  रेशे,  सूत-
 संश्लिष्ट  रेशे,  स्पेशल  रेशे--यह  जों  नाना
 प्रकार  के  धागे  हैं  इनके  निर्माण  के  भगन्दर  बहुत
 से  घोटाले  कम्पनियों  द्वारा  निकाले  जा  रहे  हैं
 बहुत  से  आंकड़े  यहां  पर  पेश  किये  गये  हैं  शरीर
 नाना  प्रकार  के  घोटाले  इसमें  हैं।  मंत्री  महोदय
 ने  रिपोर्ट  रखते  समय  वित्तीय  दिया  था  जो
 निर्माता  है  उसकी  जो  पूंजी  लगी  हुई  है  उस  पर
 उनकों  कितना  मुनाफा  लेने  की  अ्रनुमति  दी
 जाये,  यह  बात  विचाराधीन  है  ।  मैं  जानना

 चाहता  है  मंत्री  महोदय  से,  आखिर  कब  तक
 विचार  करते  रहेंगे  कौर  उस  पर  निर्णय  करने  में
 कितने  दिन  लगेंगे  ?  यह  जो  कम्पनियां  हैं  वह
 कितना  भ्र धिक  मुनाफा  कमा  रही  हैं  ,  मैं  केवल

 एक  कम्पनी  का  उदाहरण  देना  चाहता  ह
 बिडला  जी  की  एक  कम्पनी  है,  ग्वालियर  रेयन,
 नागदा,  जो  एक  करोड  रुपया  प्रति  दिन  कमा

 रही  है।  भ्र भी  तक  आपने  कोई  निर्णय  नहीं  लिया
 और  यह  धागे  लोगों  को  ठी  ;  प्रकार  से  न  मिलने
 के  कितने  कारण  राज  देश  के  बुनकर  परेशान

 हैं,  आपको  उसका  श्रनूभवभ  नही  हो  ।
 मैं  स्वंय ऐक  बुनकर  होने  के  नाते  इप  बात
 को  जानना  चाहता  हु  कि  बुनकरों  को  राज
 कितनी  परेशानियां  हैं।  इस  लिए  मन्त्री  जो
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 इस  सम्बन्ध  में  जल्दी  से  निर्णय  करें।  इस
 समय  इसमें  बहुत  से  घपले  हैं  कौर  आपके  पहले
 इस  विभाग  में  जो  मंत्री  थे  उन्होंने  नाना  प्रकार
 की  साठ  गांठ

 सभापति  महोदय  :  देखिये,  यह  मैं
 एलाऊ  नहीं  करूंगा।  मैं  ने  आप  से  कहा  है
 कि  या  तो  आप  इस  बात  की  जिम्मेवारी  ले
 और  जो  आप  कह  रहे  हैं  उसका  भ्रामक  पास
 कोई  सबूत  हो  तब  नियम  के  मुताबिक  स्पीकर
 साहव  को  अनुमति  लेकर  उसको  बोलें  नहीं
 तो  चाहे  कोई  मिनिस्टर  हो  या  कोई  बाहर  का  हो
 उसके  ऊपर  एट  रै  डक  एलिग्रेशन  लगाने  यह
 उचित  नहीं  है  ।प्राकार  यहां  पर  जो  प्रोटेक्शन
 मिला  हुआ  है  उसका  नाजायज  फायदा  नहीं
 उठाना  चाहिए  1

 श्री  हुक  चन्द  कछवाय  :  मैं  कहना  चाहता
 हूं  कि  यदि  इस  सम्बन्ध  में  पार्लीमैंट  के
 मैम्बर  की  कमेटी  बिठा  दी  जाये,  उसकी  जांच
 के  लिए,  तो  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  बहुत  से
 तथ्य  सामने  आयेंगे  शोर  कौन  से  घपले  तथा
 घोटाले  व  सौदेबाजी  की  गई  है  वह  सारी  खोजें
 सामने  ञ्  जायगी  |  यह  मैं  कहने  के  लिए  तैयार
 हूं  कि  उससे  बहुत  सी  बातें  सामने  करायेंगी।
 इस'  लिए  सरकार  को  इसमें  हिचकिचाने  की
 जरूरत  नहीं  है,  वह  पार्लीमैंट  के  मेम्बरों  की
 एक  कमेटी  बनावे  जिसमें  सभी  विचारों  के
 लोग  हों  तो  जो  गड़बड़  किये  गये  हैं  वह  सब  सामने
 आरा  सकेंगे

 दूसरी  बात  यह  है  कि  नागदा  के  अन्दर  जो
 ग्वालियर  रेयन  का  रेशा  बनाने  का  लाइसेंस
 दिया  गया  है  उसमें  30  साल  तक  उन  की
 मोनोपली  मध्य  प्रदेश  में  रहेगी  1  दूसरा  कोई
 उद्योग  वहां  पर  लगा  नहीं  सकेगा  |  यह  जो
 मोनोपली  उन  की  दी  गई  है  उसमें
 काफो  प्रकार  को  सौदेबाजी  है  और  उसमें
 लोगों  को  शक  होता  है  शौर  वे  उसकी  चर्चा
 करते  हैं  कि  दूसरा  कोई  उद्योग  वहां  खुल  नहीं
 सकता  है।  इसके  साथ-साथ  वहां  जो  इतना
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 मुनाफा  होता  है  वहू  मजदूरों  की  बांटां  नहीं
 जाता  है  मजदूर  बोनस  की  भांग  करते  हैं  तो
 उनके  ऊपर  गोली  चलाई  जाती  है  काफी
 लोगों  को  इस  प्रकार  मारा  गया  है।  मजदूरों
 पर  मुकदमा  चलाय  गए  हैं  और  राज  काफी

 मजदूर  जेलों  मैं  बन्द  हैं।  हमारा  भी
 एक  कार्यकर्ता  जेल  में  बन्द  है।  तो  इस  प्रकार
 की  जो  फैक्टरियां  हैं  उनमें  मजदूरों  को  भी  लाभ
 मिलना  चाहिए  जोकि  राज  नहीं  मिल  रहा  है।
 सरकार  को  भी  इस  बात  पर  भी  ध्यान  देना
 चाहिए  ।

 सभापति  महोदय  :  कहां  से  क्‍या
 क्या  सामान  ले  कराये  आप  ”  इसमें  लिखा

 हुआ  है:
 The  reports  of  the  Tariff  Commis-
 sion  speak  about  the  price  structure
 of  man-made  fibre.

 इसके  ऊपर  सवाल  उठाया  गया  है

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  रयान  की
 फैक्टरी  हैं  और  उसमें  जिस  प्रकार  के

 बड़े  बड़े  उद्योगपति  हैं

 सभापति  महोदय  :  उस  पर  आप

 बोलिए,  मुन्ने  कोई  आपत्ति  नहीं  है  1

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  इसके  साथ-
 साथ  जों  आपने  दाम  तय  किए  हैं  उस  पर
 फैक्टरी  बायो  ने  नियम  के  अनुसार  i7
 करोड़  का  मुनाफा  कमाया  है  और  काले
 घन  के  माध्यम  से  20  करोड़  की  दौर  कमी
 की  है  जो  कि  उनके  पास  है।  क्या  लोगों  को
 शक  नहीं  होता  कि  उसमें  किसी  का  हिस्सा
 है?  आज  देश  के  बुनकर  परेशान  क्यों  हैं  ?
 सीधी  बात  है  कि  बम्बई,  नागपुर,  पूना  के

 इन्दर  बहुत  बड़े  पैमाने  पर  घपलेबाजी

 है।  कुछ  ऐसे  लोग  हैं  जो  तस्करी  का  काम
 करते  हैं।  तस्करी  से  भरी  हमारे  देश  में  धागा
 आता  है  ।  इसके  कारण  जो  धागा  हमारे
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 यहां  पैदा  होत।  है  उस  पर  असर  पड़ता
 है।  इसका  उद्देश्य  अच्छा  था  कि  बुनकरों
 के  माध्यम  से  अच्छा  कपड़ा  बने,  लोगों  को
 अच्छा  कपड़ा  मिले  लेकिन  वह  नहीं  होता
 ह  इसलिए  मेरा  आपसे  फिर  आग्रह  है
 कि  जो  आप  रिपोर्ट  पर  अमल  करने  जा  रहे
 हैं  उसके  लिए  पालंमेन्ट  के  मेम्बरों  की  एक
 कमेटी  बनाये  जिसके  माध्यम  से  उन  सारी
 बातों  की,  जो  लोगों  ने  शंकायें  व्यक्त  की  हैं
 कौर  शक  प्रदर्शित  किया  है,  जांच  की  जाये
 श्र  मैं  समझता  हूं  उसके  माध्यम  से  बहुत
 सी  चीज  हमारे  सामने  त्  सकती  हैं  ।

 SHRI  पर.  K.  P.  SALVE  (Betul):
 Mr.  Chairman,  Sir,  the  four  reports of  the  Tariff  Commission  which  are
 the  subject-matter  of  the  debate  in
 the  House  to-day  are  volumuous
 documents  and  I  must  submit  at  the
 outset  that  I  shall  not  be  pretentions
 to  have  made  a  very  deep  study  of
 these  voluminous  documents  like  my
 friend,  Shri  Madhu  Limaye  or  Shri
 Dhamankar.  However,  since  the
 debate  revolves  round  an_  industry
 which  I  consider  an  industry  of
 tomorrow  which  is  extremely  impor-
 tant  and  vital  for  it  is  going  to
 influence  substantially  the  govern-
 ment’s  wearing  apparel  of  the  weaker
 section—the  poorer  section-—in  our
 country,  we  are  thankful,  for  this
 reason,  to  Shri  Madhu  Limaye.  It  is
 unfortunate  that  Shri  Limaye  is  not
 in  the  -House  at  the  moment  who
 raised  this  debate.  Also  it  is:  unfor-
 tunate  that  Shri  Limaye  as  usual  did
 not  fail  to  abuse  his  scholarship  and
 erudition,  for  which  I  must  cungratu-
 late  him,  by  bringing  in  utterly
 extraneous  matters  into  this  debate.

 I  wish,  as  a  true  Socialist  and  a
 person  who  is  considered  a  fearless
 representative  of  the  people,  that
 instead  of  bringing  out  the  verious
 malaise  that  plagues  the  society,  he
 would  have  come  out  in  a  more
 forthright  manner,  demanding  of  this
 Government,  a  few  steps  radicat?
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 -Steps—to  be  taken  to  put  an  end  to
 the  various  malpractices  which  the
 industry  seems  to  have  practised.
 Shri  Limaye,  instead  of  condemning
 outright  the  entire  hopeless  system

 -which  is  squeezing  and  exploiting  the
 poor  weavers,  I  had  made  a  demand
 which  is  a  hopeless  compromise  to
 which,  I  do  not  know,  how  a  person
 like  Shri  Limaye  can  reconcile  him-
 self.  I  wish  he  had  made  the  same
 demand  88  was  made  by  Shri  Dha-
 art  silk  yarn,  in  defiance  of  the

 -ethics,  squeezed  the  small  weavers,
 the  voluntary  agreement  be  scrapped
 instead  of  implementing  it  in  its
 breach  only  for  the  sake  of  racketeer-
 ing  and  profiteering.  A  demand
 should  have  come  from  him  that  the
 Minister  himself  should  take  upon
 the  entire  production  lock,  stock  and
 barrel.

 Instead  of  that,  he  has  condemned
 few  units.  It  is  possible  that  unit
 A  may  be  bad.  I  do  not  say  that

 ‘they  are  deserving  of  any  sympa-
 thies.  Unit  A  or  B  or  C  might  be

 ‘bad.  But  why  is  he  leaving  out  the
 rest?  That  creates  a  terrible  doubt
 in  my  mind  about  the  whole  bona
 fides  of  this  debate.  If  the  malaise
 has  to  be  eradicated,  do  not  just  get

 ‘rid  of  the  symptoms.  Remedy  the
 «entire  disease,  eradicate  the  whole
 «disease,  and  then  only  the  spinners
 -will  come  to  their  senses.  Do  not
 ‘tinker  too  much  in  the  manner  in
 which  it  has  been  done  so  far  with

 ‘this  industry,  if  this  is  going  to  be
 nursed  as  an  industry  which  is  going
 to  be  so  vital  for  the  interests  of
 the  poor  and  the  weaker  sections,

 ‘the  less  privilegeqd  and  under  privi-
 leged  sections.

 Shri  Limaye  made  three  sugges-
 tions.  I  really  wish  he  had  not,  if
 I  may  use  the  word,  debased  his  en-
 tire  speech  by  bringing,  in  utterly
 ‘extraneous  political  factors,  totally
 ‘irrelevant  for  the  point  that  he  was
 ‘canvassing,  and  J  wish  we  could  all
 have  supported  him  in  thig  matter.
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 One  of  the  points  that  he  made  was,
 let  us  have  large  scale  import  of
 caprolactum  and  let  us  give
 as  many  units  as  possible  licences,
 and  to  assuage  his  conscience,  he
 says,  ‘Whatever  I  may  want  to  do,
 whatever  may  be  my  _  diffenences
 with  the  Government,  J  am  interest-
 ed  in  growth’.  It  is  a  miserable
 policy  for  a  socialist.  I  wish  that
 after  he  had  pointed  out  the  malady,
 he  had  said  that  in  this  particular
 industry,  growth  and  sccial  justice
 must  go  simultaneously,  and  they
 must  be  co-extensive.  If  growth  is
 going  to  be  destructive  of  social  jus-
 tice,  that  growth  is  going  to  be  the
 most  pernicious  sort  of  growth.  Who
 does  not  know  that  growth  without
 social  justice  is  a  mere  pretence  of
 growth,  as  much  as  we  do  know
 that  social  justice  without  growth  is
 an  uprealisable  dream?  In  an  in-
 dustry  of  thig  nature,  purely  stating
 that  we  must  import  caprolactum  on
 a  large-scale,  and  we  should  have
 more  units  and  more  growth  and  we
 must  increase  the  exports  from
 Rs.  8  to  Rs.  00  crores  is  not  cer-
 tainly  the  be-all  and  end-all  of  the
 whole  matter.  The  first  and  fore-
 most  requirement  is  making  available
 the  yarn,  whatever  yarn  is  available
 to  the  weavers  at  reasonoble  prices.
 If  that  reasonable  price  cannot  be
 ensured  by  a  voluntary  agreement,
 Government  must  step  in  a  _  bigger
 manner.

 I  do  see  the  validity  of  an  argu-
 ment  that  many  times  where  volun-
 tany  agreements  are  superseded  by
 statutory  controls,  there  is  a  price

 hike.  That  itself  would  take  us  into
 the  realm  of  a  different  controversy
 altogether.  We  are  in  the  grip  of
 the  most  deleterious  cconomy  of
 shortages  which  is  made  more  acute

 by  most  heinous  and  deplorable
 efforts  of  the  traders  and  manufac-
 turers  to  make  it  more  and  more
 acute,  of  peeple  who  want  to  trade
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 not  in  the  community  but  who  want to  trade  in  human  miseries,  so  that
 they  may  have  more  money  in  their
 pockets.  This  tendency  of  the  tra-
 ders  in  our  country  has  got  to  be
 treated  in  good  time  and  properly  by the  Government  and  if  they  ever  fail
 to  treat  it  properly  and  in  8000  time, I  do  not  know  what  treatment  will be  meted  out  to  all  those  who  are
 representing  the  people  here  in  this
 country  and  no  section  will  be  left
 out.

 Therefore,  my  respectful  submission
 is  this.  The  first  point  that  I  wish
 to  make  in  this  connection  is  in
 regard  to  the  voluntary  agreement. For  instance,  if  some  People  are
 outside  the  voluntary  agreement,  I
 would  like  to  find  out  from  the  hon.
 Minister—and  I  join  Shri  Limaye
 entirely  and  completely  in  this,—
 whether  that  is  so.  Is  it  true  and  is
 it  correct  that  some  people  are  out-
 side  the  voluntary  agreement?
 If  they  are,  then  why  has  this  spe-
 cial  privilege  been  given  to  these
 people?  They  must  be  roped  in  im-
 mediately,  After  they  are  roped  in,
 they  must  be  made  to  abide  by  the
 terms,  and  everyone  of  them  must

 be  made  to  abide  by  the  terms  of
 the  voluntary  agreemen‘  ruthlessly
 and  mercilessly,  I  entirely  join  Shri
 Limaye  so  far  ag  this  point  is  con-
 cerned.

 SHRI  ATAL  BIHAR]  VAJPAYEE
 (Gwalior):  How  can  you  do  it?  If

 it  is  a  voluntary  agreement,  how  can
 you  force  the  parties  to  come  in?

 SHRI  N.  K.  P.  SALVE:  In  fact,
 that  was  the  immediately  next  point
 to  which  I  was  coming....

 SHRI  DHAMANKAR:  They  can
 be  pressurised  by  being  refused  the
 raw  material.

 SHRI  N.  K.  P.  SALVE:  My  next
 point  would  have  taken  care  of  my
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 hon.  friend’s  question,  a  very  valid
 question.  If  this  sort  of  voluntary
 agreement  is  observed  more  in  its
 breach,  breach  of  the  letter  of  the
 agreement  and  the  spirit  of  the
 agreement,  the  only  remedy  as  sug-
 gested  by  Shri  Dhamankar  is  that
 the  entire  production  can  be  taken
 over  by  Government  at  a  reasonable
 price.....

 SHRI  VASANT  SATHE:  We  can
 refuse  the  raw  material  to  them.
 That  is  the  way.

 SHRI  N.  K.  P.  SALVE:  If  gentle-
 manly  methods,  methods  cf  persua-
 sion  and  of  decency,  if  the  approach
 of  decency,  if  all  these  fail  to  bring
 the  manufacturers  to  their  senses,
 surely  I  do  not  think  in  a  controlled:
 economy,  Government  are  so  power-
 less  that  they  are  not  able  to  arm-
 tuist  these  people  and  bring  them  to
 their  senses.  It  pains  that  Ataiji
 laughs  at-this  idea,  because  I  know
 he  realises  that  whatever  we  may  do,
 the  manufacturers  will  go  on  marrily
 with  all  sorts  of  the  most  abnoxious
 malpractices.  If  that  really  happens
 hereafter,  we  cwvill  only  think  that
 whatever  we  may  talk  in  Parliament,
 whatever  we  may  seek  to  do  by  way
 of  improvement  of  the  Ministry's
 functioning,  to  get  about  the  medi-
 cum  of  justice  that  is  due  to  the  poor
 weavers,  this  Ministry  would  have
 failed  in  its  duty.

 The  second  point  made  by  Shri
 Limaye  is  an  extremely  important
 point.  That  was  about  augmenting

 the  capacity.  I  entirely  agree  with
 him.  But  for  God’s  sake,  with  the
 performance  that  we  have  seen  of

 the  manufacturers  in  the  private  sec-
 tor,  why  are  you  keeping  this  in  the
 private  sector?  J]  wish  to  make  it
 clear  that  I  am  29  enemy  of  the  pri-
 vate  sector.  In  a  mixed  economy,  I
 think  both  the  private  sector  and  the
 public  sector  constitute  the  netional
 sector  and  I  do  not  see  any  conflict
 of  interest  between  the  two,  until
 you  are  faced  with  this  type  of
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 sheer  profiteering  and  racketeering,
 where  the  only  motive,  the  only  goal,
 of  these  people  is  the  exploitation  of
 the  weaker,  less  privileged  and
 under-privileged  and  making  more
 and  more  profit  and  more  and  more
 black  money.  If  that  happens,  kind-
 Jy  augment  your  capacity  as  much
 as  you  can.

 And  why  don’t  you  give  more  and
 more  capacity  to  the  joint  sector  and
 the  co-operative  sector?  I  would
 like  to  know  how  many  letters  of
 intent—because  there  is  one  issued
 in  my  State—have  been  issued  to
 the  various  States.  How  many  letters
 of  intent  have  issued  to  the  joint
 sector?  How  many  have  gone  to  the
 co-operative  sector?  It  is  there  that
 we  need  augment  our  capacity.

 I  am  entirely  in  agreement  with
 the  suggestion  made  by  Shri  Sathe
 about  caprolactum.  We  and_  the
 Soviet  Union  have  been  working  to-
 gether  in  many  spheres.  We  have
 been  friends  and  have  been  co-ope-
 rating  at  different  levels.  Why  do
 not  Government  explore  the  possibi-
 lity  both  of  a  massive  import  of
 caprolactum  and  also  the  setting  up
 of  a  large  plant  in  collaboration  with
 the  Soviet  Union  that  will  take  care
 of  our  requirements  of  caprolactum

 in  this  country?

 PROF.  MADHU  DANDAVATE
 (Rajapur):  The  fibre  of  co-opera-

 tion  should  be  strengthened.

 SHR:  N.  K.  P.  SALVE:  Yes.  I
 really  do  suggest  that  such  streng-
 thening  of  the  fibre  will  not  come
 by  injecting  unnecessary  and  irrele-
 vant  matters  into  the  Cebate
 otherwise  was  well  thought  of.

 In  the  end,  I  sav  this.  The  Minis-
 ter  who  has  taken  charge  of  this
 Ministry  is.  to  my  knowledge.  a  person
 who  would  want  to  proceed  ahead
 with  progressive  ideas.  We  look  up

 to  him  to  bring  “bout  redress  without
 delay  for  these  weavers  who  have
 suffered  for  too  icng  ut  the  hands  of

 which
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 these  ruthless,  unprincipled  manu- facturers  of  artificial  yarn.

 *SHRI  E.  R.  KRISHNAN  (Salem): Mr,  Chairman,  Sir,  I  am  grateful  to
 you  for  having  given  me  the  oppor- tunity  to  Participate  in  the  discus- sion  under  Rule  93  raised  ri Madhu  Limaye.  ys

 Sir,  at  present  there  is  no  Statutory: control  on  the  prices  and  distribution of  artificial  silk  yarn.  Under  the scheme  of  voluntary  agreement  a
 Central  Committee  of  spinners  and
 weavers  functioning  at  Bombay  makes the  allocation  to  the  States  and  re-
 gional  Committees  to  the  extent  of 30  per  cent  of  yarn  Produced  in  our
 country.  These  regional  committees.
 in  turn,  allot  the  yarn  to  the  power- looms  and  handlooms.

 In  the  course  of  last  six  months, the  Central  Committee  did  not  make
 any  allocation  of  art  sili  yarn  to  the
 State  of  Tamil  Nadu.  At  the  same
 time  the  production  of  art  silk  yarn
 went  down  and  us  a_  consequence
 prices  of  yarn  skyrocketed,  After
 Persistent  approaches  to  the  Textile
 Commissioner,  in  the  June,  973
 quarter  an  allocation  of  8.20  lakhs
 Kgs.  was  made  and  for  September
 973  quarter  4.07  lakhs  K.Gs.  were
 allotted,

 3  may  also  like  to  point  out  that
 au  the  matter  of  distribution  of  yarn

 a  large  number  oj  suits  have  been
 filed  in  courts.  Also  the  voluntary
 agreement  scheme  has  not  been  work-
 ing  well.  These  factors  have  lead
 to  frequent  crisis  in  the  matter  of
 supply  ‘of  art  silk  yarn  to  the  wea-
 vers,  This  voluntary  agreement  is
 {c  expire  on  the  3lst  December,  1973.
 ा  view  of  the  past  experience  of  its
 inefficient  working  leading  to  nume-
 rous  hardships  to  the  weavers  of  our
 country,  it  is  my  earnest  plea  to  the
 Government  that  this  voluntary
 agreement  scheme  should  not  be
 allowed  to  continue  after  the  35
 December,  1973.  The  Central  and

 *The  original  speech  was  delivered  in  Tamil,
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 Regional  Committees  are  only  bougs
 committees  and  they  should  be  dis-
 banded.  The  distribution  of  yarn  to
 the  weavers  should  be  regulated
 statutorily  through  a  system  of
 rationing.  In  this  connection  I  would
 like  to  point  out  that  through  the
 Directorate  of  Census  a  survey  of  the
 handlooms  and  powerlooms  that  are
 existing  in  the  State  of  Tamil  Nadu
 was  made  by  the  State  Government
 and  identity  cards  were  issued  to  the
 handlooms  and  powerlooms.

 The  requirement  of  the  State  of
 Tamil  Nadu  of  art  silk  yarn  is  in  the
 order  of  5  lakh  Kgs.  but  the  quan-
 tity  that  is  available  against  this
 requirement  is  only  2  lakh  Kgs.
 There  is  only  one  spinning  mill  for
 art  silk  yarn  in  our  State  and  there-
 for  the  State  has  to  depend  on
 other  States  to  meet  the  require-
 ment  of  art  silk  yarn.  In  view  of
 the  shortage  in  the  availability  of
 art  silk  yarn  I  would  suggest  that
 the  entire  matter  of  distribution  of
 yarn  should  be  left  in  the  hands  of
 the  State  Government  of  Tamil  Nadu
 ‘so  that  through  the  system  of  iden-
 tity  cards  they  could  ensure  equit-
 able  distribution  of  this  yarn  to  the
 weavers,

 Sir,  even  in  the  case  of  stople  fibre,
 prices  and  distribution  are  not  sta-
 ‘tutorily  controlled.  The  requirement
 ‘of  Tamil  Nadu  both  for  handlooms
 and  powerloom  jis  12,000,  bales  per
 month.  The  South  India  Mills  Asso-
 ciation  have  got  a  voluntary  scheme
 and  under  the  scheme  they  distri-
 bute  only  2,000  bles  to  the  coopera-
 tive  societies  in  Tamil  Nadu.  This
 association  also  supplies  yarn  to  other
 States.  This  practice  has  resulted  in
 creating  an  acute  crisis  of  shortage

 of  staple  fibre.  J.  therefore,  feel
 that  the  distribution  and  prices  of
 staple  fibre  should  also  be  regulated
 statutorily.  I  would  also  appeal  tv
 the  hon.  Minister  that  he  should

 ensure  that  the  State  of  Tamil  Nadu
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 gets  its  entire  requirement  and  the
 distribution  of  staple  fibre  is  left  to
 the  State  Government  itself.

 Sir,  the  installed  capacity  of  the
 various  mills  for  the  manufacture  of
 various  man-made  fibres  is  142,10
 million  Kgs.  But  the  production  in
 the  year  972  was  only  3.8  million
 Kgs.  The  target  of  manufacture  at
 the  end  of  4th  Plan  period  is  kept  at
 54  million  Kgs.  I  wonder  whether
 this  target  of  54  million  Kgs,  can
 be  achieved  in  view  of  the  fact  that
 we  are  already  in  the  last  year  of  the
 4th  Plan  period.

 Sir,  the  Tariff  Commission  on  its
 report  on  the  prices  of  art  silk  yarn
 has  stated  in  para  14,3,3.4  that  unless
 the  production  and  distribution  of  art
 silk  yarn  and  staple  fibre  are  con-
 troled,  mere  control  on  prices  alone
 will  not  lead  to  success.  They
 have  also  stated  that  it  would  not
 be  possible  to  make  available
 through  this  mechanism  this  yarn  at
 fair  prices  to  the  powerlooms  and
 handlooms.  This  recommendation
 was  made  by  the  Tariff  Commisston
 in  September,  1970.  So  far,  neither
 this  recommendation  of  the  Teriff
 Commission  nor  other  important  re-
 commendations  of  the  Commission
 have  been  implemented  by  the  Gov-
 ernment.  As  a  consequence,  in  the
 name  of  voluntary  agreement  the
 millowners  and  other  middlemen  are
 making  huge  profits  and  are  indulg-
 ing  in  large  scale  profiteering.  Pro-
 bably  because  the  ruling  party  needs
 huge  election  funds,  no  action  was
 contemplated  by  the  Central  Govern-
 ment.

 Sir,  the  number  of  mills  manufa:-
 turing  Rayon  yarn  in  our  country  is
 8.  If  these  8  mills  produce  to  their
 level  of  installed  capacity  I  do  not
 think  there  will  be  any  shortage  of
 Rayon  yarn  nor  there  would  be  any
 necessity  for  going  in  for-~  imports.
 But  the  ruling  party  is  not  allowing
 the  mills  to  utilise,  their  full  capacity
 and  thereby  create  artificial  shor-
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 tage  of  Rayon  yarn.  The  shortage
 naturally  leads  to  high  prices,

 For  example,  Sir,  Century  Rayon
 Mills  produce  a  major  quantity  of
 rayon  yarn  in  our  country.  The  Cen-
 tral  Government  by  an  order  have  ask-
 ed  the  mills  to  Seing  down  their  pro
 duction.  Not  only  that,  they  have
 also  ordered  the  mills  to  reduce  the
 level  of  production  even  below  the
 permitted  capacity  to  make  good  the
 excess  production  which  is  a  suicidal
 step.

 SHRI  DHAMANKAR:  That  is  not
 correct.  The  Century  Rayon  Mills
 has  exceeded  their  licensing  capacity.

 SHRI  E.  R.  KRISHNAN:  This  has
 been  done  under  the  provisions  of
 MR.T.P.  Act.  The  country  is  al-
 ready  faced  with  shortage  of  Rayon
 yarn  and  I  do  not  understand  the
 logic  behind  this  step  of  curtailing
 the  production  of  ravon  yarn  This
 step  would  only  enable  the  millowers
 to  charge  increased  prices  and  there-
 by  make  undue  profit.

 Sir,  of  the  8  mills  that  are  engag-
 ed  in  the  production  of  Rayon  yarn
 4  mills  belong  to  the  Birla  group.  I
 do  not  want  to  refer,  for  70  refe-
 rence  is  necessary,  to  the  financial
 links  between  the  Birlas  and  the
 ruling  party.

 Sir,  I  would  like  to  refer  to  an
 article  appearing  in  a  paper  on  front
 page.  The  name  of  the  paper  is
 CURRENT  the  issue  is  dated  llth
 August,  973  and  the  article  appears
 under  the  name  of  Shri  D.  है  Karaka.
 It  is  stated  in  the  article  that  “the
 tuling  Congress  Party  has  once  again
 used  the  machinery  of  Government
 for  political  purpoces  and  squeezed
 the  Nylon  spinners  who  have  been
 made  to  pay  about  Rs.  8,00,00,000,
 (Eieht  Crores)—this  time  for  the
 forthcoming  U.P.  elections.”  Not
 onJy  this...  The  article  gres  on  to  say
 that  the  methods  employed  for  the
 squeeze  is  an  old  one.  Milk  the
 consumer  by  creating  an  artificial
 2258  L.S.—il
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 shortage  and  push  up  the  market
 price  the  difference  being  siphened
 to  the  political  party  apparatus,
 Shri  D.  F.  Karaka,  continues  to  say
 that  the  Tariff  Commission’s  report
 observed  that  Nylon  yarn  prices
 should  be  much  lesg  than  what  they
 are.  That  report  was  suppresced  al)
 these  years  through  the  mechanism
 of  a  so-called  pact  betwecm  the  spin-
 ners  and  the  weavers.  Last  week.
 however,  the  Government  was  com-
 pelled  by  vigilant  MPs  to  place  the
 revort  on  the  tabla  of  Parliament.
 The  article  continues  further  and  it
 says  that  the  recent  sho~tage  tas
 been  created  under  the  auspices  of
 the  Government  itself.  This  resulted
 in  prices  of  Nylon  yarn  virtue:ly
 doubling.  But  the  resultant  benefit
 will  not  go  either  to  the  trade  or  to
 the  consumer  in  any  form.  It  as
 been  passed  on  bv  the  Nylon  y°rn
 industry  to  the  Congress  Party  boss
 who  struck  this  deal.  The  article
 reveals  many  more  things  but  I  do
 not  propose  to  go  further.

 There  is  yet  another  factor  which
 also  has  been  responsible  for  the
 shortfall  in  the  production  of  Ravon
 yarn  and  high  prices.  The  State
 Trading  Corporation  has  failed  to
 imvort  adequate  quantity  of  wood
 p''p  needed  for  the  manufacture  ot
 Ravon  yarn.  This  has  led  to  certain
 mills  threatening  to  close  down  thir
 units.  The  annual  requirement  of
 wood  pulp  for  the  manufaceture  of
 Rayon  yarn  is  in  the  order  of  40  000
 tonnes.  All  these  years  we  have
 been  derending  on  one  comovany  in
 the  United  States  for  the  supplv  ot
 wood  pulp.  This  company  recently
 has  told  that  they  could  supp'y  only
 24,000  tonnes  of  wood  pulp  only  and
 in  addition  that  company  hac  ratced
 the  price  by  25  per  cent.  Only  after
 this  development  the  STC  woke  ur
 to  the  situation  and  are  now  tookiag
 for  other  sources  for  impor*ing
 wood  pulp.  I  do  not  know  how  the
 Government  are  going  to  tackle  the
 situation  in  the  meantim-.

 +  09  १३
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 Sir,  the  Central  Government  have

 taken  now  some  steps  and  theuzh
 they  are  belated  I  welcome  them  as
 I  feel  these  steps  would  augment  the
 indigenous  production  of  wood  pulp.
 The  Government  have  now  permittea
 the  Baroda  Rayon  Corporation  ir
 Madhya  Pradesh  and  the  Gwa!la
 Rayons  in  Karnataka  to  increase
 their  production  of  wood  pulp.

 In  conclusion  Sir,  I  would  urge
 upon  the  hon.  Minister  to  take  the
 following  steps  immediately.  a)
 The  Central  Committee  of  Spinners
 and  Weavers  at  Bambay  should  be
 disbanded  and  in  any  case  they
 should  not  be  allowed  to  continue
 after  the  voluntary  agreement  ex-
 pires  on  3ist  December,  1978,  (2)
 The  requirement  of  Rayon  Yarn  in  a
 State)  should  be  met  in  full  and  the
 State  Government  should  be  made
 responsible  for  its  distribution  to
 the  weavers  through  the  system  of
 identity  cards.  (3)  At  present  both
 the  powerloows  and  the  handlouns
 are  clubbed  together  and  they  ar-  in
 decentralised  sector.  It  is  high  time
 that  the  handloom  should  be  separat
 ed  and  it  should  be  treated  as  «
 separate  sector.  (4)  Looking  at  thi
 increasing  demand  of  Rayon  yarn
 and  staple  Fibre,  the  Government
 should  immediately  nationalise  all
 the  8  mills  which  are  now  engaged  70
 their  production  and  should  take  full
 charge  of  the  production  of  Rayon
 yarn  and  staple  fibre.

 With  these  few  words  I  conclude.

 SHRI  RAGHUNANDAN  LAL
 BHATIA  (Amritsar):  Sir,  instead
 of  understanding  the  seriousness  of
 the  situation  in  which  man-made
 fibre  industry  is  placed,  some  of  my
 friends  opposite  have  tried  to  inject
 politics  into  this  debate.  It  seems
 they  are  not  interested  in  the  avail-
 ability  of  the  raw  material  or  manu-
 dacture  of  this  yarn  and  its  equitah'e
 Aistribution  among  the  poor  weavers
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 and  small-scale  sector  at  a  reason-
 able  price,  Instead,  they  are  saying

 that  some  committee  should  be
 formed,  which  seems  to  be  their  main
 objective  and  not  the  interest,  of  the
 weavers,

 When  the  Government  of  India
 found  that  there  is  a  big  demand  for
 man-made  fibre;  and  there  are  some
 problems  with  regard  to  its  price,
 they  constituted  the  Tariff  Commis-
 sion  to  go  into  the  price  structure  of
 the  man-made  fibre.

 In  95i,  the  production  was  11,000
 tonnes.  In  1971,  it  had  gon2  up  by
 five  times.  So,  there  was  a_  great
 demand  by  the  weavers  anJj_  the
 small  scale  sector  who  were  engueed
 in  the  production  of  this  fibre.  They
 demanded  a  reasonable  price.  That
 is  how  the  Tariff  Commission  was
 asked  to  go  into  it.  The  basic  peints
 with  regard  to  the  reports  are  two:
 l.  A  reasonable  price  should  he
 fixed.  2.  An  adequate  system  for
 distribution  should  be  introduced  so
 that  the  yarn  may  be  available  to  the
 weavers.  Pending  the  decitivn  of
 the  Tariff  Commission,  it  was  agreed
 that  an  interim  arrangement  b>  made
 between  weavers  and  spinners,  $0
 that  the  availability  of  yarn  mav
 be  dictrihnted  amone  the  weavers,  I
 represent  weavers,  Weavers  f-nm  all
 aver  Tndia-Surat,  Rombay,  Amritzar,
 Ludhiana  and  VWarvana—ect  together
 and  decided  to  approach  Cevern-
 ment  for  a  fool-proof  system  of  dis-
 tribution.

 So.  we  met  the  Minister  Shri
 Chattomadhvaya,  and  he  wan  verv
 kind  enough  to  listen  to  our  demand.
 Te  arranged  a  meeting  betwren  the
 weavers  and  the  spinners.  A  very
 niece  arrangemrmt  was  agreed  non
 with  which  the  weavers  all  over
 Tndia  are  satisfied.  Under  this
 arrangement  75  per  cent  of  the  pro-
 duction  of  nylon  should  be  given  to
 the  weavers  at  a  reasonable  nrice  of
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 Rs.  76  per  kg.  when  the  open  market
 Price  wag  ranging  from  Rs.  3445  to
 200.  .75  per  cent  of  the  produciion  is
 taken  over  by  the  Government  anc
 distributed  to  the  weavers  in  tne
 small-scale  sector  at  a  reasonuble
 price  of  Rs.  76.  I  would  call  it  a
 very  big  achievement.

 With  regard  to  the  rayon  tilament
 fibre  the  arrangement  is  that  60  per
 cent  of  the  production  ig  given  at  a
 reasonable  price  of  Rs.  8  whilc,  the
 open  market  price  is  Rs,  22  ur  even
 more.  In  this  case,  0  per  cent  is
 reserved  for  the  exporters  at  a
 reaSunable  price  of  Ks.  7.40,  which  |
 suppose  is  a  very  good  arrangement
 and  to  the  entire  satisfaction  of  the
 trade.  ५ a.  do-t

 The  staple  tibre  created  a  big
 problem  because  that  is  the  cueapest
 yarn  available  in  the  market.  It  is
 mixed  with  the  other  fibres  so  that
 they  could  make  cheaper  cloth.  In
 this  regard  the  arrangement  was
 that  50  per  cent  will  be  suprlied  to
 the  weavers  and  50  per  cent  soid  in
 the  open  market.  Later  on  Snr
 Chattopadhyaya  changed  this  arran-
 gement  and  he  said  that  00  per  cent
 be  made  available  to  the  weavers.
 So,  the  distribution  was  taken  ove.
 by  them.

 In  this  way,  all  these  yarns  are
 being  adequately  supplied  tu  the
 weavers  and  the  industry  is  very
 much  satisfied.  We  hope  the  Minis-
 ter  will  take  into  consideration  the
 objection  raised  by  Shri  Madhu
 Limaye  that  some  people  are  going
 out  of  thig  voluntary  agreement.
 Such  people,  big  or  small,  should  be
 brought  within  the  discipline  and
 control  of  this  system.  If  peopie  are
 free  to  get  out  of  such  a  system,
 then  there  is  no  point  in  having  such
 an  agreement.  |  would  suggest  that
 stern  action  should  be  taken  against
 those  people  and  the  yarn  should  ०:
 takem  over  from  those  peopls  and
 distributed  to  the  weavers.
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 Another  complaint  was  that  ne-
 ther  the  public  sector  nor  any  State
 Government  has  been  given  a  licence.
 This  is  utterly  wrong.  Funjab
 Government  has  been  given  a  licence
 for  man-made  fibre  and  very  soon
 we  will  produce  it  in  the  public
 sector,

 Similarly,  there  is  a  world-wide
 shortage  of  caprolactum.  West  Ger-
 many  and  Japan  have  cornered  the
 entire  stock  all  over  the  world,  80,
 its  price  has  gone  up  from  400  to
 2,000  dollars  which  has  created  a
 serious  problem.  All  of  us,  whether
 we  git  in  the  opposition  or  on  this
 side,  should  take  into  consideration
 how  we  can  produce  this  in  India,
 becaus*;  it  is  the  mother  product  out
 of  which  the  nylon  fibre  is  made.
 In  this  regard  I  will  say  emphatical-
 ly  that  Government  must  take  im-
 mediate  action  and  a  licence  must  Le
 given  to  the  public  sector.

 The  Tariff  Commission  took  some
 time  in  completion  of  the  repurt,  the
 fact  that  there  were  certain  flaws  in
 the  reference.  The  old  dates  had
 been  mentioned  and  they  had  to  be
 amended.  Now  the  Government
 have  referred  back  to  the  Commis-
 sion  certain  points.  Whenever  they
 are  available,  Government  will  take
 prompt  action  over  it.  In  the  mean
 while,  the  arangement  already  en-
 tered  into  between  the  weaver,  and
 the  spinners  is  perfectly  satisfactory
 and  it  is  functioning  very  smoothly.

 Blo  कैलास  (बम्बई  दक्षिण  )  :  सभापति

 महोदय,  मैं  श्री  मधु  लिमये  को  बधाई  देता  हूं
 कि  उन्होंने  सदन  के  सामने  एक  अहम  प्रश्न
 को  रखा  है,  जिस  से  सिर्फ  श्री  चट्टोपाध्याय  को

 ही  लाभ  नहीं  उठाना  चाहिए,  बल्कि  उन
 के  अधिकारियों  को  भी  शिका  लेनी  चाहिए
 कौर  इस  बारे  में  उचित  कदम  उठाने  चाहिए  1

 हम  चाहते  हैं  कि  मेन मेड  फ़ाइबर  बनाने
 वाले  भी  यह  समझें  कि  देश  से  गहरी  करना
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 उनके  हक  में  ठीक  नहीं  है  ।  |  अच्छा  होता,
 अगर  श्री  मधु  लिमये  ने  राजनीति  को  इस
 प्रश्न  से  दूर  रखा  होता  ।  याने  कपड़ा
 बनाने  वाले  गरीब  बुनकरों  को  सुविधा  से
 रा  मैटीरियल”  मिल  जाये  और  गरीब

 लोगों  को  ठोक  दाम  पर  कपड़े  मिलें  ,  इस
 दृष्टि  से  गवर्नमेंट  ने  इस  मामले  को  टैरिफ
 कमीशन  के  पास  भेजा  t  टैरिफ  कमीशन
 को  यह  कार्य  968  में  सौंपा  गया  और  उसने
 970  4  रिपोर्ट  दो।  मैं  श्री  चट्टोपाध्याय

 से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उन  के  अधिकारी
 इस  प्रकार  लापरवाह  क्‍यों  रहें  कि  उन  रिपोर्टों
 को  973  में  सभापटल  पर  पेश  किया  गया,
 जब  कि  उन्होंने  चीजें  सम्भाला  तब  से  मेहकमे
 में  कार्य  ठीक  चलने  लगा  है  t

 हमारे  यहां  ट्रकों  और  छोटी  गाड़ियों
 की  टायरों  को  कमो  है  ।  टायर  कार्ड
 झोर  टायर  जाते  के  बारे  में  टैरिफ  कमीशन
 ने  972  में  रिपोर्ट  दी  7  इस  सदन  में
 उस  को  पेश  करने  में  एक  वर्ष  क्‍यों  लगा  t
 भाप  को  याद  होगा  कि  जब  यह  रिपोर्ट  सरकार
 को  दी  गई  थी,  तब  सारे  देश  में  यान  का  दाम
 घटा  था  .  जब  इन  मारने  को  बनाने  वाले
 अर्थात  स्पिन  ने  देखा  कि  सरकार  सो  रही
 है,  तो  दाम  बढ़ने  लग  गये  =  जब  दाम
 इतने  ज्यादा  बढ़  गये,  तो  श्री  चट्टोपाध्याय
 ने  तुरन्त  यह  एक्शन  लिया  कि  उन्होंने  स्पिन
 तथा  विकास  को  बुलाया  कौर  उन  के  साथ

 क  एंडोमेंट  किया ।  यह  जैन्टलम॑न्ज

 एग्रीमेंट  कहां  तक  काम  कर  रहा  है,  मैं

 नहीं  जानता  ।  उस  के  पझनुसार  75  परसेंट
 के  वितरण  की  व्यवस्था  सरकार  के  हाथ  में

 रही  कौर  25  परसेंट  को  खुला  रखा  गया  ।
 मैं  नहीं  समझता  कि  उस  को  शब  खुला
 रखने  की  प्रावए्यकता  है।  “रा”  मैटीरियल
 के  दाम  इतने  ज्यादा  बढ़ने  से  स्पिनर्स  को  जो

 नुकसान  हो  रहा  था,  शायद  उस  को  पूरा
 करने  के  लिए  सरकार  ने  इस  प्रकार  का
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 निर्णय  लिया  हो  ।  लेकिन  इस  बीच  में
 उन्होंने  इतना  ज्यादा  कमा  लिया  है,  दूसरे
 उन्होंने  50  या  60  परसेंट  ही  वितरण  के
 लिए  दिया  है,  इस  लिए  उन  पर  कब
 दया  दिखाने  की  आवश्यकता  नहीं  है

 “रा”  मैटीरियल  के  दाम  और  वेतनों  के
 बढ़ने  की  वजह  से  सरकार  ने  इस  को  फिर
 टैरिफ  कमीशन  के  पास  भेजा  है  मैं
 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  टैरिफ  कमीशन
 की  रिपोर्ट  कब  तक  जाने  वाली  है।  सरकार
 ने  दो  महीने  को  मोहलत  दी  है।  उस  दों
 महीने  के  बाद  सरकार  भ्र पना  निर्णय  करने  में
 दो  साल  लगाये,  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  ।

 अभी  मेरे  पू्ववकक्‍्ता  ने  बताया  है  कि
 जेन्टलमेन्ज्  एग्रीमेंट  दिसम्बर,  1973  को
 खत्म  होने  जा  रहा  है।  इस  स्थिति  में
 श्री  चट्टोपाध्याय  को  उन  लोगों  को  फिर  से

 बुलाना  चाहिए।  जिन  तीन  फर्मों,  सेंचुरी
 एक्का,  श्री  सिंथेटिक्स  शोर  स्ट्रेच लान
 फा बक्स  ने,  इस  एग्रीमेंट  से  अलग  रहने  की
 कोशिश  की  है,  उन  को  भी  सम्मिलित  किया
 जाये  कौर  इस  एग्रीमेंट  में  शामिल  न

 होने  के  लिए  उन  को  दंड  दिया  जाये  t

 wat  मैं  यह  कहना  चाहता  दूं  कि
 इस  में  राजनीति  जसी  कोई  चीज़  नद्दी  है कौर
 कोई  रुपया  नहीं  लिया  गया  है--न  श्री  एल०
 एन८  मिश्र  ने  लिया  है  और  न  किस।  पौरने
 लिया  है  t

 SHRI  P.  M.  MEHTA  (Bhavnagar):
 Mr.  Chairman,  Sir,  the  situation
 prevailing  today  regarding  the  man-
 made  synthetic  yarn  is  not  a  recent
 creation  of  circumstances,  but  this
 situation  has  been  existing  since  long
 and  the  Government  has  totally  fail-
 ed  to  control  the  situation.  The
 weavers  870  not  getting  the  yarn
 according  to  the  voluntary  pact;
 they  have  time  and  again  complein-
 ed  to  the  Government,  but  the  Gov-
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 ernment,  either  deliberately  or  be-
 cause  of  its  incompetence,  has  not
 taken  any  action  to  improve  the
 situation.  Was  it  without  the  know-
 ledge  of  the  hon.  Minister,  the
 predecessor  of  Prof.  Chattopadhyaya,
 and  the  Ministry  that  the  spinners
 were  taking  huge  profits?  It  was
 deliberately  done  and  the  Minister
 had  given  a  certain  latitude  to  the
 spinners  to  make  huge  and  fabulous
 profits.

 सभापति  महोदय  :  देखिए,  जिस
 के  बारे  में  मैंने  एक  मतबा  निवेदन  किया
 श्री  कछवाय  जी  से  भौर  उन्होंने  वह  लाइन
 छोड़  दी,  श्राप  फिर  उसी  लाइन  पर  क्‍यों
 जा  रहे  हैं...?... .  (व्यवधान)  .  .  .
 नहीं,  ऐसी  कोई  चीज़  श्राप  मत  लाइए  ।
 श्री  कछवाय,  श्राप  बैठिए।  कप  क्‍यों
 बीच  में  बिना  पैसे  को  बक:लत  करने  के
 लिए  खड़े  हो  जाते  हैं?  यह  कीचड़  उछालना
 ठीक  नहीं  है।  डिबेट  का  स्तर  ऊंचा
 रखिए  |

 शी  हुकम  दर  कछवाय  (मुरैना  )  :
 बाप  जांच  समिति  बेठा  दीजिए,  सब  पता
 लग  जायेगा  ।

 SHRI  P.  M.  MEHTA:  What  I  was
 saying  was  this.  Was  it  without  the
 knowledge  of  the  Munister—not  Prof.
 Chattopadhyaya  but  his  predecessor—
 and  the  Ministry  that  the  spinners
 were  taking  huge  profits?  It  is  not
 that  all  of  a  sudden  this  situation
 has  been  created.  Government  al-
 lowed  the  spinners  to  take  huge  pro-
 fits  from  the  trode.  How  can  Gov-
 ernment  deny  ‘this?

 The  Tariff  Commission’s  reports
 were  also  deliberately  suppressed.  I
 say  this  because  it  is  obligatory
 under  the  statutory  order  that  the
 Minister  should  lay  the  reports  on
 the  Table  of  the  House  and  inform
 the  House  of  the  recommendations
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 of  the  Tariff  Commission  and  there-
 by  announce  the  recommendations  to
 the  country.  oy

 Now  I  will  dcal  with  the  rayon
 yarn.  The  agreement  price  for  75
 denier  is  Rs.  2.50  per  kg.  and  the
 agreement  price  for  20  denier  is
 Rs.  4.35  per  kg.  The  market  price,
 month-wise,  has  been  as_  follows:
 March,  75  denier,  Rs.  30.86  per  kg.
 and  20  denier  Rs.  2.36  per  kg;  May,
 75  denier,  Rs.  37.06  per  kg.  and  20
 denier  Rs  25.85  per  kg.;  October,  75
 denier,  Rs.  67.24  per  kg.  and  20
 denier  Rs.  55.67  per  kg.

 According  to  the  voluntary  agree-
 ment,  60  per  cent  should  be  distribu-
 ted  through  Association  and  40  per
 cent  through  direct  sale.  If  you  take
 into  consideration  the  position  pre-
 vailing  in  October,  then  the  produc-
 tion  was  nearly  2,604  tonnes,  and  on
 an  average—I  do  not  take  the  highest
 price  of  October  but  I  am  taking  the
 average  price—,  on  an  average  price
 difference  of  Rs.  24  for  75  denier  and
 Rs.  20  per  kg.  for  20  denier,  the  gain
 on  the  entire  production  comes  to
 Rs,  5.72  crores.  Only  in  Rayon  they
 were  allowing  the  spinners  to  have  a
 profit  of  Rs.  5.72  crores.

 Now  what  is  the  position  about
 nylon  yarn?  In  August  ‘1973....

 MR.  CHAIRMAN:  If  you  go  month
 by  month,  it  will  take  a  long  time.
 You  may  just  make  your  points.

 SHRI  ए.  M.  MEHTA:  I  will  summa-
 rise  it.  I  will  give  the  summing  up.
 For  20  deniers  under  the  agreement
 the  price  is  Rs.  74.85  and  75  per  cent
 of  it  goes  to  the  weavers  and  25  per
 cent  to  the  open  market.  Now,  the
 total  sale  proceeds  for  00  kg.  of  20
 deniers  will]  be  Ra  10,213  and  St
 means  that  a  net  gain  of  Rs.  2728  will
 accrue  to  the  producer.  Similarly,
 you  are  allowing  a  profit  of  Rs.  677
 for  the  70  deniers  and  for  00  deniers
 you  are  allowing  the  spinners  a  net
 profit  of  Rs,  52l.  This  is  the  posi-
 tion.
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 {Shri  P.  M.  Mehta]

 Who  are  the  people  hit  by  this
 policy?  The  consumers  are  hit  by  this
 policy  and  the  poor  weavers  are  hit  by
 this  policy.  The  take  the  art  silk.

 MR.  CHAIRMAN;  Please  do  not  go
 into  details.  I  have  allowed  you  oniy
 five  minutes.

 tt  बोग  एस०  मेहता  :  में  डीटेल  में

 कहा  जा  रहा  हू  ।  में  तो  बता  रहा  हूं  बाप

 की  पालिसी  क्या  हू?

 Take  the  art  silk  fabric.  Seven
 months  ago  it  was  selling  at  Rs.  2-3.
 To-day  same  thing  sells  at  Rs.  5—8
 pec  metre.  7७  per  cent  of  the  weuv-
 ing  industry  weav2s  range  of  this
 sort  which  has  gone  up  to  Rs.  5  per
 metre.

 Then,  what  is  the  compostion  of  the
 weaving  industry?  It  is  not  that  the
 weaving  industry  is  in  the  hands  of
 big  textile  magnates  or  mill-owners.
 80  per  cent  of  the  units  comprise  of
 6  looms  on  an  average.  On.y  six
 looms.  35  per  cent  comprise  of  10—24
 looms.  Therefore,  96  per  cent  of  the
 units  are  owned  and  run  by  )  self-
 employed  enterpreneurs,  weavers  or  a
 managerial  type  of  man.  This  is  the
 position.

 Even  to-day  the  weavers  are  not
 getting  yarn  according  to  the  voun-
 tary  pact  and  this  voluntary  pact  has
 no  legal  sanctity.  It  has  no  legal
 validity  and  to-day,  the  spinners  are
 not  supplying  yarn  to  the  weavers
 and  are  taking  it  to  the  open  market
 and  make  fabulous  profits.  My  sug-
 gestion  is  that  the  Minister  should
 come  forward  to  control  the  price  and
 take  over  the  whole  production  and
 distribute  it  according  to  the  installed
 capacity,  that  is,  average  per  loom,
 to  each  unit.  This  is  my  suggestion
 and  I  hope  Prof.  Chattopadhyaya  will
 do  justice  in  this  matter.
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 MR.  CHAIRMAN:  Pro,  Madhu  Dan-
 davate.  You  do  not  want  to  speak?

 PROF.  MADHU  DANDAVATE:
 No,  Sir.

 MR.  CHAIRMAN:  The  hon.  Minis-
 ter.

 THE  MINISTER  OF  COMMERCE
 (PROF.  D.  P.  CHATTOPADHYAYA):
 Sir,  I  am  thankful  to  hon.  Member
 Shri  Limayeji  for  raising  this  very
 important  issue.  But  for  the  political
 injection  which  was  otherwise  brought
 in,  I  found  most  of  his  suggestions  to
 be  we.l-studied  and  in  many  cases,
 constructive.  There  is  not  much  time
 left  for  me  and  I  will  not  go  into
 all  the  points  because  some  of  the
 points  have  been  answered  by  the
 Members  themselves.

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  The  Chair
 can  extend  the  time.  We  are  anxi-
 ous  to  hear  you

 PROF.  MADHU  DANDAVATE:  The
 Char  can  extend  time  with  our  per-
 mussion.

 PROF.  D.  P.  CHATTOPADHYAYA:
 4  am  at  your  disposal.  Certain  things
 have  been  broadly  and  generally  re-
 ferred  to  by  some  of  the  hon.  Mem-
 bers.  So  I  thought  that  I  should
 touch  upon  those  main  points.  One
 point  is  whether  certain  big  industrial
 houses  or  companies  like  Century
 Enka,  Shri  Synthetics,  Stretch  Fibres
 etc.  will  be  exempted  from  the
 voluntary  scheme.  My  answer  is  a
 clear  and  categorical.  No.  N,  Capital
 and  O  Capital.  I  would  like  to  add
 only  two  things.  The  first  point  is,
 already  Century  Enka  and  Shri  Syn-
 thetics  had  agreed  to  contribute  50
 per  cent  for  this  voluntary  scheme
 but  they  are  hesitating  for  coming
 forward  with  25  per  cent  more  which
 is  what  is  the  stipulated  quantum  to
 be  contributed.  Their  argument  has
 not  been  acceptable  to  us  and  to  the
 Ministry  that  their  production  has
 been  relatively  small  and  not  compe-
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 titive,  and  therefore  they  may  be
 given  a  special  treatment.  We  are  not
 persuaded  by  this  argument  and
 therefore  we  stand  by  our  own  for-
 mula.

 It  has  been  suggested  that  we  may
 entertain  public  sector  for  this  pro-
 duction  field.  We  have  already  said
 and  my  friend  Mr.  Bhatia  has  already
 pointed  out  about  this.  Some  friends
 from  Mysore  have  also  pointed  this
 out,  Already  some  State  Industrial
 Development  Corporations,  as  many
 as  13,  have  given  letters  of  intent
 for  the  production  of  200  metric
 tonnes  each  of  this  raw  material
 necessary  for  mandade  fibre.  Our
 line  of  thinking  is  that  more  and
 more  public  sector/joint  sector  com-
 panies  should  come  in  this  field.  And
 this  scarcity  that  is  being  created  by
 some  people  to  the  detriment  of  spin-
 ners  and  weavers  should  be  adequate-
 ly  met.

 SHRI  DHAMANKAR:  What  about
 cooperative  sector?

 PROF.  D.  P.  CHATTOPADHYAYA:
 We  will  consider  this  certainly.  Some
 friends  have  suggested,  why  not
 manufacture  caprolactum.  The  Guja-
 rat  Fertiliser  Factory  is  going  to  pro-
 duce  it.  About  the  availability  of  this
 thing  or  that  thing  from  somewhere,
 I  do  not  like  to  mention  the  name
 of  this  country  or  that  country.  I  can
 only  submit  that  we  have  surveyed
 the  whole  world,  literally,  for  this
 precious  thing,  more  precioug  than
 the  diamond,  but  it  is  not  available.
 We  have  done  our  best  but  it  is  just
 not  available.  Our  total  requirement
 is  of  the  order  of  23,000  tonnes  but
 we.  could  not  obtain  more  than  10,000
 tonnes.  So,  Sir,  physica)  scorcity
 created  a  psychological  scarcity  and
 this  is  reflected  in  the  unprecedented
 price  level,  These  are  some  physical
 constraints  under  which  we  work.
 These  are  not  constraints  of  our
 chofce,  but  the  constraints  under
 which  we  have  to  work  upon.
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 SHRI  MADHU  LIMAYE:  Sir,  _  the
 Minister  has  said  that  they  are  con-
 sidering  this  matter  of  licensing  units
 in  the  joint,  public  and  cooperative
 sectors.  But,  according  to  my  infor-
 mation,  the  Mysore  Chief  Minister  has
 strongly  protested  against  the  delays
 in  clearing  the  project.  What  has
 the  Minister  got  to  say  about,  this?

 PROF.  D.  P.  CHATTOPADHYAYA:
 I  would  like  to  say  that  we  shall
 telease  it  as  quickly  as  possible.  It
 has  already  been  decided  at  the  gov-
 ernment’s  level.  that  every  licence  will
 be  cleared  within  90  days  and.  in  no
 case  it  will  go  beyond  50  days.  This
 is  a  general  decision.  We  shall  see
 that  this  is  expeditiously  cleared,

 SHRI  VASANT  SATHE:  What  about
 exploring  the  possibility  of  collabora-
 tion  agreement  with  the  U.S.S.R.?

 PROF,  D.  P.  CHATTOPADHYAYA:
 I  won’t  compartmentalise  the  respon-
 sibility  in  that  way.  We  have  a
 Cabinet  Committee  where  we  all  sit
 together  and  it  is  the  collective  ‘deci
 sion  that  we  take.  And  this  is  one
 of  the  things  we  will  be  -liscussing
 and  collaboration  with  the  friendly
 countries  cannot  be  ruled  out.  It  is
 a  possibility  but  I  cannot  commit  that
 at  the  moment.

 Already  figures  have  been  quoted
 indicating  the  benefit  accrued  to  the
 spinners  from  the  voluntary  agree-
 ments.  For  the  benefit  of  the  Houce
 I  would  like  to  submit  that  the  mar-
 ket  price  of  nylon  filament  yarn  of
 20  denier  is  60  paise  per  kilogram
 but  the  agreed  price  according  to  the
 voluntary  agreement  is  Rs.  74.85.  The
 price  of  Rayon  filament  is  about  Rs.  8
 a  pound  for  the  20  denier.  60  per
 cent  of  it  is  being  sold  at  that  price
 while  0  per  cent  of  it  is  being  sold
 at  about  Rs.  6.00.  The  open  market
 price  of  the  same  is  Rs,  22.50.  29.5
 per  cent  of  it  is  being  sold  at  that
 price.  The  agreed  price  of  visco  se
 staple  fibre  spun  yarn  20  counts  ig
 Ra  4.20  per  Kilogram.  The  open
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 market  price  of  the  same  is  Rs.  34  a
 kilogram.  As  the  figures  will  indiccte,
 the  Government  intervened  and
 brought  down  the  price  very  signi-
 ficantly.  My  friends  Shri  Limaye  and
 others  have  also  referred  to  the  rea-
 sons  for  the  delay  of  submission  of
 the  Tariff  Commission’s  reports.  I
 have  already,  in  deference  to  the
 House  and  rules  and  regulations,  ten-
 dered  our  apology  for  the  unintended
 delay.  I  would  like  to  repeat  thst
 the  delay  was  unintended.  There  was
 nothing  deliberate  behind  it.  The
 reasons  for  the  delays  vre—the
 methodology  of  the  production  cost
 calculation  followed  by  the  Tariff
 Commission  was  not  conventional  and
 there  was  very  valid  reason  for  r=
 examination  of  that  methodology;
 secondly,  complexity  of  exercises  is
 invo'ved  in  this.  You  will  find  that
 only  when  you  look  at  the  vclume.
 You  will  yourself  appreciate  =  that
 these  things  rather  take  time  as  thev
 are  all  complicated.  I  must  submit
 that  it  is  indefensible  when  I  men-
 tioned  the  reasons  for  the  de‘ay.  Whe-
 ther  it  is  acceptable  or  not  tnat  ts
 another  matter.  My  other  psint  is
 that  our  responsibility  cannot  he  com-
 partmentalised.  For  that  reason  no
 economic  ministry  can  take  a  deri-
 sion  for  which  it  is  administzatively
 responsible.  As  a  matter  of  fact,  it
 has  been  processed  through  many
 other  ministries.  These  are  sone  of
 the  reasons  for  the  delay  for  which
 we  tendered  our  apology.  The  ques-
 tion  is  not  only  about  the  delsy  bi!
 what  steps  we  have  taken  in  this
 regard.  I  have  already  referred  to
 some  of  the  steps  which  we  have
 taken  indicating  in  terms  of  figures
 and  the  results  yielded  therefrom.
 There  are  four  Reports  of  tne  Com-
 mission  received  and  the  datcs  of  re-
 ceipt  of  the  same  ag  also  the  dates
 of  laying  them  on  the  Table  of  the
 House  are  all  given  below.

 The  date  of  receint  of  report  from
 the  Commission  with  regard  to  vis-
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 cose  acetate  filament  yarn  war  April,
 970  but  the  date  of  laying  it  on  the
 Table  of  the  House  was  on  23-7-1973.
 As  regards  synthetic  fibre  yarn....

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  We  do  5५६
 want  that.

 PROF.  D.  P.  CHATTOPADHYAYA:
 All  night.

 The  report  on  viscose  staple  fibre,
 viscose  filament  yarn,  acetate  staple
 fibre  and  filament  yarn  was  received
 in  the  Ministry  in  April,  970  and
 was  considered  in  consultation  with
 other  Ministries  and  Departiner.ts  of
 the  Central  Government.  <er  a
 great  deal  of  deliberation,  it  was  cor-
 sidered  that  the  mode  of  manufacture
 of  fibres  as  also  the  quantity  of  fro-
 duction  had  undergone  a  major  and
 significant  change.  The  iniustry  hed
 its  own  view  to  be  taken  into  cun-
 sideration  before  Government  fina-
 lised  their  view.

 38  hrs.

 Government  were  also  not  satis-
 fied  with  the  methodology,  as  I  have
 already  said,  on  which  the  Tariff  Com-
 mission  had  based  their  commenda-
 tion  for  fair  selling  prices  of  viscose
 filament  yarn,  namely  the  cost  of  pro
 duction  of  three  most  cost-efficient
 units.  After  careful  consideration,  it
 was  decided  to  refer  the  matter  back
 to  the  Tamff  Commission  to  take
 certain  additional  relevant  factors  into
 consideration  and  update  the  _  cost
 data  and  recommend  a  fresh  set  of
 selling  prices  which  could  be  appli-
 cable  to  the  existing  units  at  the  pre-
 sent  Jevel  of  production.  It  is  ex-
 pected  that  the  Tarif  Commicsiun
 wil]  submit  its  revised  fair  selling
 prices  in  about  two  months’  time.
 Already,  one  month  has  passed,  and
 we  have  impressed  upon  them  the
 urgency  of  the  matter.  So,  we  hope
 that  in  another  two  months’  time  we
 shall  get  back  the  report  and  we  shall
 be  able  to  take  a  decision.

 DR.  KAILAS:  One  month  has
 elapsed  and  only  one  month  ie  still
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 to  go.  The  total  is  two  months,  and
 the  report  would  be  received  in  one
 month’s  time  from  now.

 PROF.  D.  P.  CHATTOPADHYAYA:
 The  second  important  report  covers
 the  industry  producing  synthetic
 fibres  and  yarn.  From  the  period  of
 1968-69,  the  synthetic  fibres  industry
 has  moved  at  a  very  fast  pace.  Com-
 pared  to  one  unit  manufacturing
 polyester  staple  fibre,  three  more
 units  have  already  gone  into  produc-
 tion  in  1973.  The  plant  which  have
 now  gone  into  production  belong  to  a
 new  generation.  They  ure  technolo-
 gically  far  more  advanced  compared
 to  the  plant  on  whose  basis  the  Tariff
 Commission  had  worked  out  its  cost
 data.  In  the  field  of  nylon  filament
 yarn  also,  three  plants  had  gone  into
 production  in  1962,  one  each  in  968
 and  1969,  and  one  in  1972,  and,  dur-
 ing  this  year,  one  plant  had  already
 gone  into  production,  and  one  is  like-
 ly  to  go  into  production  next  month.
 In  this  case  also,  there  have  been
 technological  improvements  in  the
 method  of  production.  The  capital
 outlay  on  the  plants  has  gone  up
 manifold.  We  have  taken  into
 account  the  cost  data  of  the  report  of
 the  Tariff  Commission,  and  Govern-
 ment’s  decision  on  fair  selling  prices
 would  be  taken  very  shortly.

 I  would  like  to  refer  to  the  con-
 straints  which  are  being  faced  by
 these  industries  in  obtaining  basic  raw
 materials,  namely  DNT  for  polyester
 fibre  and  caprolactum  for  nylon  fila-
 ment  yarn.  There  is  a  global  shor-
 tage,  as  I  have  already  submitted,  cf
 these  raw  materials,  and  in  spite  of
 our  scouting  around  the  world,  it  has
 not  been  possible  to  locate  sufficient
 quantities  of  these  raw  materials  to
 keep  the  industry  going  even  at  the
 present  level  of  50  to  60  per  cent  of
 the  installed  capacity.

 SHRI  DHAMANKAR:  The  _  STC
 was  much  too  late  on  the  interna-
 tional  market  for  procuring  caprolac-
 tum.  Otherwise,  they  could  have
 yrocured  it.  rs
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 PROF.  D.  P.  CHATTOPADHYAYA:
 This  is  a  view,  and  we  have  impressed
 upon  the  STC  that  they  ought  to  have
 perhaps  moved  into  the  matter  a_  bit
 expeditiously.  But  anyhow,  there  was
 physical  shortage.  It  is  undeniable.
 Any  knowledgeable  man  know  it.

 श्री  मधु  लिये  :  इनके  भ्रमर  के
 बारे  में  मैंने  लिखा  था  और  उनकी  इन्होंने
 ट्रान्सफर  भी  किया  ।  यह  यहां  बतायेंगे
 नहीं  लेकिन  ट्रान्सफर  किया  इसी  बात  को
 लेकर।  मैं  इनकी  जानकरी  के  लिए  कहना
 चाहता  हूं  कि  लें  तेज़  के  पास  जापान  में
 इतनी  फारेन  एक्सचेंज  है  कि  कैप्रोलैक्टम
 उन्होंने  जापान  में  प्रिएम्ट  किया  है  कौर  एस०
 टी०  सी०  को  ज्यादा  दाम  देकर  उनके
 एजेन्ट  से  ही  खरीदना  पड़ता  है,  इसकी
 जानकारी  भी  यह  हासिल  करें  ।  जैसे
 आपने  अफसर  का  ट्रान्सफर  किया,  इसके
 बारे  में  भी  जांच  कीजिए  ।

 PROF.  D.  P.  CHATTOPADHYAYA:
 It  is  a  well  known  fact  that  as  in  the
 national  scene,  so  also  in  the  inter-
 national  scene,  there  are  certain  inter.
 national  hoarders.  I  do  not  like  to
 dilate  on  the  point  much.

 SHRI  VASANT  SATHE:  Our  na-
 tional  hoarders  are  now  gaining  inter-
 national  repute!

 PROF.  D.  P.  CHATTOPADHYAYA:
 The  prices  of  caprolactum  are  being
 quoted  at  200  dollars  per  tonne  com-
 pared  to  470  dollars  per  tonne  in
 February  1973.  Similarly  the  prices
 of  DMT  which  were  below  400  dollars
 per  tonne  have  shot  up  to  750  dollars
 per  tonne  in  the  corresponding
 period.  Meanwhile,  nylon  spinners
 have  entered  into  a  voluntary  agree-
 ment  with  the  weavers  to  ensure
 availability  of  75  per  cent  of  produc:
 tion  of  nylon  filament  yarn  to  the
 weavers  at  agreed  prices  and  25  per
 cent  through  open  market  operation.
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 SHRI  DHAMANKAR:  The  _  vol-
 untary  agreement  is  honoured  bv
 some  units  on  hundred  per  cent  like
 Nirlons,  but  as  regards  the  defaulters,
 will  they  be  made  to  compensate  for
 the  default?

 PROF.  D.  P.  CHATTOPADHYAYA:
 This  is  the  first  question  I  have
 answered.

 SHRI  DHAMANKAR:  They  must
 be  made  to  compensate  for  the  default.
 They  have  sold  it  in  the  open  market.

 PROF.  D.  P.  CHATTOPADHYAYA:
 I  will  take  administrative  measures
 against  them.

 SHRI  DHAMANKAR:  Cut  off  the
 raw  material  supply.

 PROF.  D.  P.  CHATTOPADHYAYA:
 When  I  say  administrative  measures
 will  be  taken,  pressure  may  be  one
 of  the  methods.  There  may  be  other
 methods.

 SHRI  P.  M.  MEHTA:  This  is  not
 for  the  first  time  they  are  doing  it.

 PROF.  D.  P.  CHATTOPADHYAYA:
 This  sort  of  transaction  is  a  continuous
 process.

 MR.  CHAIRMAN:  You  are  yield-
 ing.  That  is  why  I  am  allowing  these
 interruptions.

 PROF.  D.  P.  CHATTOPADHYAYA:
 The  weighted  average  of  the  agreed
 prices  favourably  compares  with  the
 weighted  average  of  the  prices  of
 various  deniers  under  the  considera-
 tion  of  Government  on  the  recommen-
 dation  of  the  Tariff  Commission.

 The  first  report  on  rayon  tyre  cord
 was  accepted  by  Government  in
 February  97l  and  the  Government
 Resolution  was  laid  on  the  Table.
 The  prices  of  rayon  tyre  cord  as  re-
 commended  by  the  Tariff  Commission
 were  not  accepted  by  the  industry  as
 at  that  tme  they  were  not  statutori-
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 ly  notified.  The  industry  have  been
 representing  that  they  observed  vol-
 untary  discipline  in  not  raising  the
 prices  in  969  and  that  the  prices
 arrived  at  by  the  Tariff  Commission
 were  unrealistic.  We  have  now  under
 consideration  the  second  report  of  the
 Tariff  Commission  recommending  fair
 selling  prices  for  1972-74  supported
 by  statistics  and  the  formula  for  esca_
 lation  in  fair  selling  prices  on  which
 we  propose  to  base  our  decision  on  the
 fair  selling  prices  for  the  rayon  tyre
 yarn/cord  fabrics.  The  decision  on
 this  case  also  would  be  taken  very
 soon.

 In  fine,  I  would  like  to  say  that  I
 believe  that  when  raw  materials  like
 DMT  and  caprolactum  are  produced
 indigenously  and  the  research  and
 development  efforts  of  our  local  spin-
 ners  are  applied,  this  industry  will  be
 placed  on  a  stable  footing  and  our
 reliance  on  the  imported  machinery
 and  raw  materials  will  be  reduced
 considerably.  Meanwhile,  it  will  be
 our  endeavour  to  see  that  the  volun-
 tary  agreement  in  the  field  of  nylon
 yarn  works  and  defaulters  are  brought
 to  book.

 As  for  the  other  reports,  as  soon  as
 we  receive  them  back  from  the  Tariff
 Commission,  we  wil  take  decisions,
 and  in  deference  to  the  wishes  ex-
 pressed  by  hon.  Members’  we
 take  very  expeditious  decisions.

 will

 SHRI  DHAMANKAR:  Those  who
 have  honoured  the  agreement  are  at
 a  disadvantage.

 क्रि  मधु  सिमये  :  दो  बातें  हैं  जिनकी
 मैं  जानकारी  चाहता  हूं  ।

 मैंने  पूछा  था  कि  जे०  के०,  सेन्दूरी
 इंडियन  श्रार्गनिक्स  वगरह  दूसरी  कम्पनियों
 ने  जो  कानूनों  को  तोड़  कर  एक्स पेंशन,
 डाइ  वेरिफिकेशन  किया  है,  सरकार  की
 सहमति  के  बिना,  उसके  बारे  में  श्राप  क्या
 करेंगे  ?
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 दूसरी  बात  यह  है  क्‍या  निर्यात  मण्डी,
 एक्सपोर्ट  मार्केट  की  जो  सम्भावनायें  हैं
 उसके  बारे  में  कुछ  कहेंगे  00  करोड़
 तक  का  एक्सपोर्ट  -  बढ़  सकता  है  अगर
 इम्पोर्टेड  मैटीरियल  का  इस्तेमाल  एक्सपोर्ट
 के  लिए  किया  जाये  ।

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  क्‍या
 पालंमेन्ट  के  मेम्बरों  की  कमेटी  श्राप  बनाना

 चाहते  हैं,  इसके  बारे  में  कुछ  नहीं  बताया
 है  ।

 PROF.  9.  P.  CHATTOPADHYAYA:
 I  will  bear  this  suggestion  in  mind.

 SHRI  MADHU  LIMAYE:  What
 about  action  against  these  people?

 SHRI  P.  M.  MEHTA:  I  request  the
 hon.  Minister  through  you  to  tell  us
 one  thing.  He  has  not  mentioned
 about  the  rayon  yarn.  What  has
 happened  is—

 MR.  CHAIRMAN:  Just  ask  him
 what  you  want  to  know.

 SHRI  P.M.  MEHTA:  Even  in
 Surat,  Ahmedabad  and  in  my  own
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 constituency,  Bhavnagar,  weavers
 were  thrown  out  of  employment  for
 want  of  rayon  yarn  from  the  volun-
 tary  distribution  system.  He  should
 make  it  very  clear  that  this  will  not
 happen  again  and  that  they  will  dis-
 tribute  the  total  production  of  rayon
 yarn  through  the  association  according
 to  the  installed  capacity.

 PROF.  D.  P.  CHATTOPADHYAYA:
 About  the  last  suggestion  made  by
 Shri  Madhu  Limaye,  I  said  that  is  for
 guiding  our  action  and  we  will  take
 into  consideration  that  aspect  and  we
 will  take  action.

 About  the  point  made  by  Shri
 P.  M.  Mehta,  it  is  about  the  non--
 working  of  the  agreement.  When  this
 is  brought  to  our  notice,  I  will  cer-
 tainly  look  into  it.  That  is  all  that  I
 have  to  answer.

 18.1  hrs.

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till
 Eleven  of  the  Clock  on  Wednesday,
 November  21,  973/Kartika  30,  895
 (Saka).
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